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गर्भपात का अधिकार 
संदर्भ: हाल ही में, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पुराने रो बनाम वेड फैसले को पलट दिया। 

•	 1973 के सर्वोच्च अदालत के इस ऐतिहासिक फैसले ने गर्भपात को संवधैानिक अधिकार बना दिया था।

मामला क्या था?

राजनीति और शासन
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निहितार्थ 

• 	च ूंकि अमेरिका में गर्भपात के अधिकार की रक्षा करने वाला कोई संघीय काननू नहीं ह,ै इसलिए इस निर्णय के पलटने से गर्भपात काननू परूी तरह से 
राज्य काननूों पर निर्भर हो जाएंगे। 

• 	 रूढ़िवादी राज्य प्रतिबंधात्मक कानूनों को वापस ला सकते हैं जो 1973 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भ्रूण व्यवहार्यता मानक निर्धारित करने से पहले गर्भपात 
को निषिद्ध करते थे।

 गर्भपात की इच छ्ु क महिलाओ ंको अमेरिका से बाहर जाकर गर्भपात करवाना पड़ सकता ह।ै 

भारत में गर्भपात कानून

• 	 भारतीय दडं संहिता, 1860 के तहत, स्वेच्छा स ेगर्भावस्था को समाप्त करना एक संज्ञेय अपराध ह।ै

 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 2021 कुछ आधारों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों  द्वारा गर्भपात की अनुमति देता ह।ै

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 2021: यह मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 में संशोधन करता  ह।ै

अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान:  

• 	 गर्भनिरोधक विधि या डिवाइस की विफलता के कारण गर्भपात: अधिनियम विवाहित महिला व अविवाहित महिला, दोनों को इस कारण से 
गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता ह।ै

• 	 मेडिकल बोर्ड: सभी राज्य और कें द्र शासित प्रदेश की सरकारें  एक मेडिकल बोर्ड का गठन करें गी।   

	बोर्ड  यह तय करेगा कि क्या पर्याप्त भ्रूण असामान्यताओ ंके कारण 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता ह।ै   

	प्रत्येक बोर्ड  में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट / सोनोलॉजिस्ट और राज्य सरकार द्वारा अधिसचूित अन्य सदस्य होंगे।

• 	 गोपनीयता: एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी केवल उस महिला के विवरण को प्रकट कर सकता ह ैजिसकी गर्भावस्था को काननू द्वारा अधिकृत 
व्यक्ति द्वारा समाप्त किया गया ह।ै उल्लंघन करने पर एक साल तक का कारावास, जुर्माना, या दोनों का प्रावधान ह।ै

गर्भाधान के बाद का समय गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए आवश्यकता
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 2021

12 सप्ताह तक एक डॉक्टर की सलाह एक डॉक्टर की सलाह

12 से 20 सप्ताह दो डॉक्टरों की सलाह एक डॉक्टर की सलाह

20 से 24 सप्ताह अनुमति नहीं है गर्भवती महिलाओ ंकी कुछ श्रेणियों के लिए दो डॉक्टर की सलाह

24 सप्ताह से अधिक अनुमति नहीं है पर्याप्त भ्रूण असामान्यता के मामले में मेडिकल बोर्ड  की सलाह

गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय एक डॉक्टर की सलाह, यदि गर्भवती महिला के जीवन को बचाने के लिए तुरंत आवश्यक हो

दया याचिका
संदर्भ: हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या राज्यपाल के पास राजीव गांधी हत्या मामले के दोषी की दया याचिका को राष्ट्रपति के पास भेजने का 
अधिकार ह।ै

सपु्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

• 	 “संविधान के अनचु छ्ेद 161 के तहत, राज्यपाल सितंबर 2018 में तमिलनाडु मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई उस सहायता और सलाह स ेबंधे हुए हैं, जो 
पेरारिवलन को रिहा करने के लिए राज्यपाल को दिए गए थे।

• 	 राज्यपाल को प्रथम दृष्टया दया याचिका राष्ट्रपति को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था।

  संविधान के तहत यहां राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं थी।

दया याचिका क्या ह?ै

• 	 दया याचिका उन दोषियों के लिए अंतिम उपाय ह ैजिन्होंने अपनी सजा से माफी / राहत प्राप्त करने के लिए सभी उपलब्ध काननूी उपायों का प्रयोग 
कर लिया ह ैपरंतु उन्हें राहत नहीं मिली ह।ै 

• 	 भारतीय राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के पास क्रमशः अनचु छ्ेद 72 और 161 के तहत क्षमादान शक्तियां हैं।

 उन्हें ऐसी शक्तियों का उपयोग करत ेसमय मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह दी जाती ह ै (अनुच छ्ेद 74 और 163)। 

•	  वे किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा, लघकुरण, परिहार, प्रविलंबन, विराम दे सकते हैं।

 हालांकि, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति मतृ्युदडं या / और कोर्ट-मार्शल के मामलों में माफी देने के लिए विस्तारित नहीं ह।ै 

जिन आधारों पर दया याचिका दी जा सकती ह/ै खारिज की जा सकती ह:ै

• 	 संबंधित व्यक्ति को उन आधारों को बताना आवश्यक ह ैजिनके आधार पर वह माफी के लिए अनुरोध करता ह।ै

 	यद्यपि इन आधारों का आरोपी व्यक्ति को अपराध से मुक्त करने के लिए कानून की नजर में कोई मूल्य नहीं हो सकता ह,ै लेकिन वे राष्ट्रपति/
राज्यपाल द्वारा व्यक्ति की रिहाई में महत्वपरू्ण भमूिका निभा सकते हैं। 

• 	 आधार, जसेै कि दोषी व्यक्ति परिवार का एकमात्र आजीविका कमाने वाला ह ैया दोषी का शारीरिक स्वास्थ्य, उसकी उम्र या संयोग स ेअदालत 
ने कोई गलती की ह,ै दया याचिका के निपटारे के समय विचार में लिया जा सकता ह।ै
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	केह र सिह बनाम भारत संघ, 1988 के मामल ेमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दया याचिका का अनुदान अनगु्रह का कार्य ह ैऔर अधिकार के रूप 
में इसका दावा नहीं किया जा सकता ह।ै

• 	 यदि स्वीकृति/अस्वीकृति के आधार मनमाने या अनुचित प्रकृति के पाए जाते हैं, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल के निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन 
हैं।

	 	 	 	 	    महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान
• 	 अनचु छ्ेद 72 भारत के राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्रदान करता ह।ै यह प्रदान करता ह:ै

 	 उन सभी मामलों में जहां दंडादेश या सजा कोर्ट-मार्शल द्वारा की जाती ह।ै

 	 उन सभी मामलों में जहां संघ की कार्यकारी शक्ति के तहत किसी मामले से संबंधित किसी भी काननू के खिलाफ किसी अपराध के लिए दंडादेश या 
सजा का विस्तार ह।ै

 	 सभी मामलों में जहां सजा मौत की सजा ह।ै

• 	 अनचु छ्ेद 161 में यह उपबंध किया गया ह ैकि किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य की कार्यकारी शक्ति के विस्तार के तहत किसी भी मामले/काननू से 
संबंधित सजा के लिए क्षमादान, लघकुरण, परिहार, प्रविलंबन, विराम प्रदान करने की शक्ति होगी।

• 	 CrPC की धारा 432 सजा को निलंबित करने या लघकुरण की शक्ति प्रदान करती ह।ै

• 	 CrPC की धारा 433 सजा को परिहार की शक्ति प्रदान करती ह।ै

सीलबंद आवरण न्यायशास्त्र

संदर्भ: मीडिया वन प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी /अन्य पक्ष के साथ जानकारी साझा किए बिना सीलबंद आवरण में आपराधिक सामग्री दाखिल करने 

वाली सरकारों की वधैता की जांच करने के अपने इरादे को दोहराया।

सीलबंद आवरण न्यायशास्त्र क्या ह?ै 

• 	 यह एक प्रथा ह ैजिसका उपयोग सुप्रीम कोर्ट और कभी-कभी निचली अदालतों द्वारा सीलबंद लिफाफों में सरकारी एजेंसियों स ेजानकारी मांगने 

या स्वीकार करने के लिए किया जाता ह,ै जिसे केवल न्यायाधीशों द्वारा एक्सेस किया जा सकता ह।ै 

• 	 यद्यपि कोई विशिष्ट कानून सीलबंद आवरण के सिद्धांत को परिभाषित नहीं करता ह,ै सुप्रीम कोर्ट, सपु्रीम कोर्ट नियमों के आदशे XIII के 

नियम 7 और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत इसका उपयोग करने की शक्ति प्राप्त करती ह।ै

	सपु्रीम कोर्ट के नियम- यदि मखु्य न्यायाधीश या अदालत कुछ जानकारी को सीलबंद आवरण के तहत रखने का निर्देश दतेी ह ैया इसे 

गोपनीय प्रकृति की मानती ह,ै तो किसी भी पक्ष को ऐसी जानकारी की सामग्री तक पहंुच की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय तब जब कि मुख्य 

न्यायाधीश स्वयं आदेश देते हैं कि विपरीत पक्ष को इसे एक्सेस करने की अनुमति दी जाए।

	इसमें यह भी उल्लेख किया गया ह ैकि यदि इसका प्रकाशन जनता के हित में नहीं माना जाता ह ैतो सचूना को गोपनीय रखा जा सकता ह।ै 

• 	 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872- राज्य मामलों से संबंधित आधिकारिक अप्रकाशित दस्तावेजों को संरक्षित किया जाता ह ैऔर एक सार्वजनिक 

अधिकारी को ऐसे दस्तावेजों का खुलासा करने के लिए मजबरू नहीं किया जा सकता ह।ै 

सीलबंद आवरण न्यायशास्त्र के पिछल ेउदाहरण

• 	 विवादास्पद राफेल लड़ाकू जटे सौद ेसे संबंधित मामले में, 2018 में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कें द्र से कहा था कि वह सौदे 

के निर्णय लेने और मलू्य निर्धारण से संबंधित विवरण सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करे। 

• 	 असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) से संबंधित मामलों में, सपु्रीम कोर्ट ने NRC के अनिवार्य समन्वयक को शीर्ष अदालत ने सीलबंद लिफाफे 

में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था, जिसे न तो सरकार द्वारा एक्सेस किया जा सकता था और न ही याचिकाकर्ताओ ंद्वारा। 

• 	 2014 के BCCI सधुार मामल ेमें, क्रिकेट निकाय की जांच समिति ने एक सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया 

था कि वह उन नौ क्रिकेटरों के नाम सार्वजनिक न करे, जिन पर मचै और स्पॉट फिक्सिंग घोटाले का संदेह था। 

• 	 भीमा कोरेगांव मामल ेमें, जिसमें कार्यकर्ताओ ंको गरैकाननूी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने 

महाराष्ट्र पुलिस द्वारा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई जानकारी पर भरोसा किया था। 

• 	 कुछ अन्य मामले: 

 2G और कोयला घोटाले के मामले 

 राम जन्मभमूि मामला

 राष्ट्रीय चुनावों के आसपास प्रधान मंत्री नरें द्र मोदी की बायोपिक की रिलीज से संबंधित 2019 का मामला 
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चनुौतियां

• 	 यह भारतीय न्याय प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं ह,ै और एक खलुी अदालत के विचार, जहां निर्णयों को 

सार्वजनिक जांच के अधीन किया जा सकता ह,ै के विपरीत ह।ै 

• 	 यह अदालत के फैसलों में मनमानी के लिए गुंजाइश को बढ़ाता ह,ै क्योंकि सामान्यतः न्यायाधीशों को अपने निर्णयों के लिए तर्क  निर्धारित करना 

आवश्यक होता ह,ै लेकिन सीलबंद आवरण न्यायशास्त्र की दशा में निर्णय गोपनीय रूप से प्रस्तुत जानकारी पर आधारित होते हैं। 

• 	 यह विवादित ह ैकि क्या राज्य को गोपनीयता में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए इस तरह का विशेषाधिकार दिया जाना चाहिए, जब इन-कैमरा 

सुनवाई जसेै मौजदूा प्रावधान पहले से ही संवेदनशील जानकारी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। 

• 	 आरोपी पक्षों को ऐसे दस्तावेजों तक पहंुच प्रदान न करना उनके निष्पक्ष परीक्षण और निर्णय के लिए पारित होने में बाधा डालता ह।ै 

 पी गोपालकृष्णन वी के मामल ेबनाम केरल राज्य- 2019, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आरोपियों को दस्तावेजों का खुलासा संवधैानिक 

रूप से अनिवार्य ह,ै भले ही जांच चल रही हो। 

 2019 में INX मीडिया मामल ेमें, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को जमानत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा 

सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत दस्तावेजों पर परू्व कें द्रीय मंत्री को जमानत देने से इनकार करने के अपने फैसले को आधार बनाने के लिए दिल्ली उच्च 

न्यायालय की आलोचना की थी। 

परिसीमन आयोग

संदर्भ: जम्मू और कश्मीर के परिसीमन हेतु परिसीमन आयोग की नियुक्ति किए जाने के दो साल बाद, आयोग द्वारा इसके निर्णय के सार्वजनिक करने की 

संभावना ह।ै

				    	         परिसीमन

• 	 परिसीमन समय के साथ जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विधानसभा या लोकसभा सीट की सीमाओ ंका पनुर्निर्धारण 
करने का कार्य ह।ै

	 यह अभ्यास एक परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता ह,ै जिसके आदेशों का काननूी प्रभाव होता ह ैऔर किसी भी अदालत के समक्ष इसपर 
बहस नहीं की जा सकती ह।ै 

•	 इसका उद्देश्य सीमाओ ं(पिछली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर) को इस तरह से पनुर्निर्धारित करना ह ैताकि सभी जहां आबादी पर सीटों का 
अनुपात जहां तक संभव हो, परेू राज्य में समान हो। 

• 	 एक निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओ ंके पनुर्निर्धारण के अलावा, इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप राज्य में सीटों की संख्या में बदलाव हो सकता ह।ै

परिसीमन आयोग

• 	 परिसीमन आयोग एक उच्च शक्ति निकाय ह ैजिसे राज्य विधानसभा और लोकसभा चनुाव के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओ ंको खींचने 
और फिर से तयैार करने का काम सौंपा गया  ह।ै 

• 	 आयोग को राष्ट्रपति द्वारा नियकु्त किया जाता ह ैऔर यह चुनावों के सुचारू संचालन के लिए चुनाव आयोग की सहायता करता ह।ै 

 भारत में, 1952, 1963, 1972 और 2002 में ऐसे चार आयोगों का गठन किया गया ह।ै 

• 	 उन क्षेत्रों में जहां अनुसचूित जाति और अनुसचूित जनजाति की कुल आबादी का अनुपात तुलनात्मक रूप से बड़ा ह ैवहाँ वे उनके लिए सीटों को 
आरक्षित करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। 

• 	 प्रारभ में, उन्हें आगामी चुनावों के लिए प्रत्येक जनगणना के बाद सीमाओ ंका पनुर्निर्धारण करना था। 

• 	 1976 में परिसीमन अभ्यास को निलंबित कर दिया गया था और फिर 2002 में फिर से शुरू किया गया था।

• 	 लोकसभा चुनावों के संबंध में 2002 में किए गए पुनर्गठन को 2026 तक जारी रखा जाना ह।ै

शक्तियाँ और कार्य

• 	 परिसीमन आयोग में एक चनुाव आयकु्त, एक सवेानिवतृ्त या कार्यरत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उस राज्य के एक राज्य चनुाव 
आयकु्त होते हैं  जिसमें यह अभ्यास होने जा रहा ह।ै 

• 	 इसके अलावा आयोग इस प्रक्रिया में सहायता के लिए दस सहयोगियों तक की नियकु्ति कर सकता ह।ै

• 	 आयोग के कार्यों में सीमाओ ंका पनुर्समायोजन और परिणाम को प्रकाशित करना और भारत के आधिकारिक राजपत्र में आदेशों के साथ परिणाम 
प्रकाशित करना शामिल ह।ै

• 	 इस उद्देश्य के लिए, आयोग को किसी भी कें द्र या राज्य सरकार के अधिकारी को बलुाने का अधिकार ह ैऔर वह किसी भी राज्य के दस्तावेज या 
सार्वजनिक रिकॉर्ड  की मदद ले सकता ह।ै
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• 	 संवधैानिक प्रावधान

	संविधान का अनचु छ्ेद 82 और 170 क्रमशः कें द्र और राज्य सरकार को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम लाग ूकरने का अधिकार 

देता ह।ै 

	इसके अलावा, अनचु छ्ेद 327 कें द्र सरकार को चुनावों के लिए परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिकृत करता ह।ै  

	अनचु छ्ेद 329 में प्रावधान ह ैकि देश के किसी भी न्यायालय में इस तरह के परिसीमन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता ह।ै 

J&K में परिसीमन

• 	 जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग जम्मू-कश्मीर पनुर्गठन अधिनियम, 2019 के भाग V और परिसीमन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत 

अस्तित्व में आया, जिसे अगस्त 2019 में कें द्र द्वारा अन्य जम्मू और कश्मीर-विशिष्ट विधेयकों के साथ पारित किया गया था। 

• 	 अतीत में जम्मू-कश्मीर में परिसीमन अभ्यास, इस क्षेत्र के विशेष दर्जे के कारण देश के बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग रहा था लेकिन अगस्त 2019 में कें द्र 

द्वारा विशेष दर्जे को रद्द कर दिया गया था।  

	अगस्त 2019  तक, जम्मू और कश्मीर में लोकसभा सीटों का परिसीमन भारत के संविधान द्वारा शासित था, लेकिन राज्य की विधानसभा सीटों 

का परिसीमन जम्मू और कश्मीर संविधान और जम्मू और  कश्मीर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 द्वारा शासित था।

• 	 जम्मू-कश्मीर की विधानसभा सीटों का परिसीमन 1963, 1973 और 1995 में किया गया था। 

• 	 1981 की जनगणना पर आधारित अंतिम परिसीमन 1995 में न्यायमरू्ति (सेवानिवतृ्त) के0के0 गपु्ता आयोग द्वारा किया गया था। यह 1996 में राज्य 

चुनावों का आधार था। 

• 	 1991 में राज्य में कोई जनगणना नहीं हुई थी और 2001 की जनगणना के बाद राज्य सरकार द्वारा कोई परिसीमन आयोग स्थापित नहीं किया 

गया था क्योंकि जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने 2026 तक सीटों के नए परिसीमन पर रोक लगाने के लिए एक काननू पारित किया था। 

 इस रोक को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। 

• 	 उस समय जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 87 सीटें- कश्मीर में 46, जम्मू में 37 और लद्दाख में 4 सीटें, थीं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए 24 

और सीटें आरक्षित हैं।

• 	 20 दिसंबर, 2021 को जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग ने कें द्र शासित प्रदेश में अनसूुचित जाति और अनसूुचित जनजाति समुदायों के लिए 16 सीटें 

आरक्षित करने के अलावा जम्मू संभाग के लिए छह सीटें और कश्मीर डिवीजन के लिए एक सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव किया।

 पहली बार, आयोग ने जनसंख्या के आधार पर अनसूुचित जनजातियों के लिए नौ सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव किया। 

 अनसूुचित जाति समुदाय के लिए सात सीटें प्रस्तावित हैं।

• 	 परिसीमन आयोग ने कें द्र शासित प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के नक्शे बदल दिए हैं और 1995 में आयोजित अंतिम परिसीमन की सचूी से 19 

मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों को पुनर्समायोजित करने या हटाने के अलावा 28 नए निर्वाचन क्षेत्रों का नाम बदल दिया ह।ै

जम्मू-कश्मीर परिसीमन रिपोर्ट

आयोग की जरूरत 

• 	 जम्मू-कश्मीर पनुर्गठन अधिनियम, 2019 द्वारा विधानसभा में सीटों की संख्या में वदृ्धि की   गई। अतः परिसीमन आवश्यक हो गया।  

• 	 परू्ववर्ती राज्य में, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भारत के संविधान द्वारा शासित था और विधानसभा सीटों का परिसीमन तत्कालीन 

राज्य सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 के तहत किया जाता था।

• 	 2019 में जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के बाद, विधानसभा और संसदीय दोनों सीटों का परिसीमन संविधान द्वारा शासित होता ह।ै

• 	 इस ेकब स्थापित किया गया था?

	परिसीमन आयोग का गठन 6 मार्च, 2020 को किया गया था। 

• 	 सदस्यों:

	सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवतृ्त न्यायमरू्ति रंजना प्रकाश दसेाई (अध्यक्ष), 

	मखु्य चनुाव आयकु्त 

	जम्मू-कश्मीर के मखु्य निर्वाचन अधिकारी

	जम्मू-कश्मीर के पांच सांसद (सहयोगी सदस्य के रूप में)।
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			    	     जम्मू-कश्मीर पनुर्गठन अधिनियम, 2019

• 	 अधिनियम के अनुसार, जम्मू और कश्मीर के साथ-साथ लद्दाख भी अब कें द्र शासित प्रदशे हैं।  जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी।

• 	 कें द्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह और कारगिल शामिल हैं।

• 	 कें द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को पांच लोकसभा सीटें दी गई हैं जबकि एक सीट लद्दाख को दी गई ह।ै

• 	 इससे पहले जम्मू-कश्मीर राज्य में लद्दाख क्षेत्र सहित 87 विधानसभा क्षेत्र थे। 

 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) के अंतर्गत आने के कारण विधानसभा की 24 सीटें अभी भी खाली हैं। अब परिसीमन के बाद विधानसभा 
सीटों की संख्या 114 तक हो सकती ह।ै

• 	 उपराज्यपाल के पास जम्मू-कश्मीर विधानसभा को भंग करने का अधिकार होगा। 

• 	 निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाएगा।

• 	 विधानसभा के पास कानून बनाने की शक्ति होगी, लेकिन संसद द्वारा बनाए गए काननूों और विधान सभा द्वारा बनाए गए काननूों के बीच 
विसंगतियों के मामले में, संसदीय कानून प्रबल होगा और विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि शनू्य होगी।

• 	 उपराज्यपाल के पास अध्यादशेों को प्रख्यापित करने की शक्ति  होगी जिसमें विधान सभा के अधिनियम के समान बल और प्रभाव होगा।

यह विवादास्पद क्यों ह?ै

• 	 निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओ ंको केवल जम्मू और कश्मीर में फिर स ेतयैार किया जा रहा ह ैजबकि  देश के बाकी हिस्सों के लिए परिसीमन को 2026 
तक रोक दिया गया ह।ै 

• 	 जम्मू-कश्मीर में अंतिम परिसीमन 1995 में किया गया था। 

• 	 2002 में, फारूक अब्दुल्ला के नेततृ्व वाली तत्कालीन जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू-कश्मीर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया ताकि 
2026 तक परिसीमन अभ्यास को रोक दिया जा सके, जसैा कि देश के बाकी हिस्सों में ह।ै 

• 	 इसे जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन दोनों न्यायालयों ने फ्रीज को बरकरार रखा था।

• 	 फिर से, जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक दल यह इंगित करते रहे हैं कि परिसीमन आयोग जम्मू-कश्मीर पनुर्गठन अधिनियम द्वारा अधिदेशित ह,ै 
जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीन ह।ै

• 	 इसके अलावा, जबकि एक नियम के रूप में परिसीमन जनगणना जनसंख्या के आधार पर किया जाता ह,ै आयोग ने कहा कि यह जम्मू-कश्मीर 
के लिए कुछ अन्य कारकों को ध्यान में रखगा, जिसमें आकार, दूरस्थता और सीमा स ेनिकटता शामिल ह।ै

परिवर्तन और उनके निहितार्थ

• 	 विधानसभा:

	आयोग ने सात विधानसभा सीटों में वदृ्धि की ह-ै जम्मू में छह (अब 43 सीटें) और कश्मीर में एक (अब 47)। 

	जबकि परिसीमन का आधार 2011 की जनगणना ह,ै परिवर्तनों का मतलब ह ैकि 44% आबादी (जम्मू) 48% सीटों पर मतदान करेगी, जबकि 
कश्मीर में रहने वाले 56% शेष 52% सीटों पर मतदान करें गे। इससे पहले, कश्मीर के 56% के पास 55.4% सीटें थीं और जम्मू की 43.8% सीटों में 
44.5% सीटें थीं।

	जम्मू की छह नई सीटों में स ेचार में हिंदू बहुल आबादी ह।ै डोडा और किश्तवाड़ जिलों को शामिल करते हुए चिनाब क्षेत्र की दो नई सीटों में से, 
पद्दर सीट पर मसु्लिम अल्पसंख्यक हैं। कश्मीर में एक नई सीट पीपुल्स कॉन्फ्रें स के गढ़ कुपवाड़ा में ह ैजिसे बीजेपी के करीबी के तौर पर देखा 
जा रहा ह।ै

	कश्मीरी पंडितों और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) से विस्थापित लोगों के लिए सीटों के आरक्षण से भी भाजपा को मदद मिलेगी। 

	आयोग ने यह निर्दिष्ट नहीं किया कि क्या कश्मीरी पंडितों के लिए सीटें मौजदूा सीटों में से आरक्षित की जानी चाहिए, या क्या उन्हें अतिरिक्त सीटें 
दी जानी चाहिए,

• 	 लोक सभा:

	आयोग ने अनंतनाग और जम्मू सीटों की सीमाओ ंको पनुर्निर्धारित किया ह।ै 

	जम्मू के पीर पंजाल क्षेत्र, जिसमें पंुछ और राजौरी जिले शामिल थे और परू्व में जम्मू संसदीय सीट का हिस्सा थे, को अब कश्मीर की अनंतनाग सीट 
से जोड़ दिया गया ह।ै 

	इसके अलावा, श्रीनगर संसदीय क्षेत्र के एक शिया बहुल क्षेत्र को बारामलूा निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया ह।ै

	अनंतनाग और जम्मू के पुनर्गठन से इन सीटों पर विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों के प्रभाव में बदलाव आएगा।

	आयोग ने अनसूुचित जनजाति के लिए नौ विधानसभा सीटें आरक्षित की हैं। 
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	घाटी में पार्टियों को उम्मीद ह ैकि बारामलूा के पुनर्गठन स ेशिया वोटों को मजबूत किया जा सकेगा।

• 	 कश्मीरी पंडित:

	आयोग ने विधानसभा में कश्मीरी पंडित (कश्मीरी हिदुओ)ं के समुदाय के कम से कम दो सदस्यों के प्रावधान की सिफारिश की ह।ै

	इसने यह भी सिफारिश की ह ैकि कें द्र को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) के विस्थापित व्यक्तियों को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 

प्रतिनिधित्व देने पर विचार करना चाहिए, जो विभाजन के बाद जम्मू में प्रवास करने लगे थे।

राजद्रोह कानून

संदर्भ: हाल ही में, गहृ मंत्रालय ने राजद्रोह काननू की फिर से जांच और पुनर्विचार करने के अपने फैसले के बारे में सुप्रीम कोर्ट को सचूित किया। 

राजद्रोह कानून क्या ह?ै

• 	र ाजद्रोह पर दंड काननू का मसौदा ब्रिटिश इतिहासकार-राजनेता थॉमस बबैिगटन मकैाल ेद्वारा 1837 में तयैार किया गया था।

• 	 धारा 124A के तहत राजद्रोह को परिभाषित करत ेहुए कहा गया ह ैकि जब कोई व्यक्ति बोले गए या लिखित शब्दों, संकेतों या दृश्य प्रतिनिधित्व 

द्वारा या किसी और तरह से घणृा या अवमानना या उत्तेजित करने का प्रयास करता ह ैया भारत में क़ाननू द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष को 

भड़काने का प्रयास करता ह ैतो वह राजद्रोह का आरोपी ह ैऔर उसे तीन साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना अथवा दोनों का 

सामना करना पड़ सकता ह।ै 

• 	 19वीं और 20वीं शताब्दी में, औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने मुख्य रूप से राजद्रोह के आरोप का उपयोग किया, जिसे 1870 में भारतीय दडं संहिता की 

धारा 124A में शामिल किया गया था, ताकि असहमति को कुचलने के लिए भारतीय राष्ट्रवादियों और स्वतंत्रता सेनानियों के लेखन और भाषणों को 

दबाया जा सके।

• 	 IPC की धारा 124A -

	IPC की धारा 124A के तहत, राजद्रोह एक गरै-जमानती अपराध ह,ै जो जुर्माने के साथ तीन साल स ेलकेर आजीवन कारावास तक की सजा 

के साथ दंडनीय ह।ै 

	यदि किसी व्यक्ति पर IPC की धारा 124A के तहत आरोप लगाया जाता ह,ै तो उन्हें सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों स ेप्रतिबंधित कर दिया 

जाता ह ैऔर सरकार द्वारा उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता ह।ै 

	विडंबना यह ह ैकि ब्रिटिश सरकार ने 2010 में ही यूनाइटडे किगडम में विवादास्पद कानून को समाप्त कर दिया लेकिन भारत में यह अभी 

भी जारी ह।ै

• 	 अंग्रेजों द्वारा राजद्रोह कानून के तहत आरोपित स्वततं्रता सेनानी-

	लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा प्रकाशित एक ब्लॉग के अनुसार, राजद्रोह काननू के उपयोग का पहला ज्ञात उदाहरण 1891 में बंगबासी समाचार पत्र 

के संपादक जोगेंद्र चंद्र बोस के खिलाफ था।

	उस समय जिन अन्य प्रमुख लोगों के खिलाफ काननू लाग ूकिया गया था, उनमें बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अबुल 

कलाम आजाद शामिल हैं। विनायक दामोदर सावरकर पर भी राजद्रोह का आरोप लगा था।

	1922 में, ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया गया गांधी को सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए बॉम्बे में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार 

किया गया था और उन्हें छह साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। 

	हालांकि, उन्हें चिकित्सा आधार पर दो साल बाद रिहा कर दिया गया था।

राजद्रोह कानून पर विधि आयोग का रुख

• 	 भारतीय विधि आयोग की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, संविधान बनाते समय, संविधान सभा ने तत्कालीन अनुच छ्ेद 13 के तहत भाषण और 

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के रूप में राजद्रोह को शामिल करने का विरोध किया था। 

• 	 इसने कथित तौर पर इस प्रावधान को औपनिवेशिक काल की काली छाया के रूप में देखा। 

• 	 हालांकि, IPC की धारा 124A के तहत राजद्रोह अभी तक अपराध बना हुआ ह।ै

• 	 रिपोर्ट में कहा गया ह ै कि धारा 124A को केवल उन मामलों में लागू किया जाना चाहिए जहां किसी भी कार्य के पीछे का उद्देश्य सार्वजनिक 

व्यवस्था को बाधित करना या हिसा और अवधै तरीकों से सरकार को उखाड़ फें कना ह।ै 

• 	 इसके अलावा, आयोग द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि IPC की धारा 124A (राजद्रोह) बनी रहनी चाहिए

	हालांकि, इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या ‘राजद्रोह’ शब्द को किसी अन्य के साथ उपयुक्त रूप से प्रतिस्थापित किया जा सकता ह।ै

आयोग ने कथित तौर पर यह भी राय दी कि क्या घणृास्पद अभिभाषण के रूप में योग्य ‘अपमान करने के अधिकार’ की भी जांच की जानी चाहिए, और राजद्रोह 

और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बीच संतुलन बनाने और राजद्रोह के आरोप के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपाय स्थापित किया जाना चाहिए।
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IPC की धारा 124A के लिए कानूनी चनुौतियां

• 	 रोमशे थापर बनाम मद्रास राज्य 1950

	सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “सरकार की आलोचना, या इसके 

प्रति असंतोष, अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता को 

प्रतिबंधित करने के लिए तब तक एक उचित आधार के रूप 

में नहीं माना जाना चाहिए, जब तक कि यह राज्य की सुरक्षा 

को कमजोर करने या उखाड़ फें कने के लिए न हो। 

	न्यायमरू्ति पतंजलि शास्त्री ने संविधान सभा द्वारा 

संविधान स े राजद्रोह शब्द को जानबूझकर हटाए जाने 

का हवाला दिया।

• 	 तारा सिह गोपी चंद बनाम पंजाब और हरियाणा (1951) 

राज्य, मामल े में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और 

राम नंदन बनाम उत्तर प्रदशे राज्य (1959) मामल ेमें इलाहाबाद 

उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि IPC की धारा 124A मुख्य रूप 

से औपनिवेशिक आकाओ ंके लिए दशे में असंतोष को दूर 

करने के लिए एक उपकरण थी। इन न्यायालयों ने प्रावधान 

को असंवधैानिक घोषित किया।

• 	 राजद्रोह पर केदार नाथ मामल ेमें संविधान पीठ का फैसला 

(1963)

	पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने उच्च न्यायालयों के 

पहले के फैसलों को खारिज कर दिया और IPC की धारा 

124A की संवधैानिक वधैता को बरकरार रखा। 

	हालांकि, अदालत ने दरुुपयोग स े बचने के लिए इसके 

दायरे को सीमित करने का प्रयास किया और इसके सार्वजनिक व्यवस्था की स्थिति में प्रयोग तक सीमित रखा। 

• 	 डा0 विनायक सेन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2011)

	अदालत ने यह भी माना कि ऐसे भी व्यक्ति को राजद्रोह के लिए दोषी ठहराया जा सकता ह,ै जिसने केवल देशद्रोही भाषण प्रसारित किया हो भले 

ही उसने इसे लिख नहीं हो)।

•	  2016 में, अरुण जटेली बनाम उत्तर प्रदशे राज्य में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि 

	न्यायपालिका की आलोचना या अदालत के फैसल े(परू्व कें द्रीय मंत्री अरुण जेटली ने एक ब्लॉग पोस्ट में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को 

असंवधैानिक घोषित करने के सुप्रीम कोर्ट के 2016 के फैसले की आलोचना की थी) राजद्रोह के बराबर नहीं होगा।
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• 	 विनोद दआु बनाम भारत संघ

	सुप्रीम कोर्ट ने  कोविड-19 संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरें द्र मोदी की आलोचना करने के लिए पत्रकार के खिलाफ राजद्रोह के आरोपों 
वाली FIR को रद्द कर दिया और इस प्रावधान के गरैकाननूी तरीके से लाग ूकरने के खिलाफ चेतावनी दी।

लबंित मामल े 
राजद्रोह काननू (IPC की धारा 124A) के तहत दायर 
मामलों में दोषसिद्धि दर पिछले कुछ वर्षों में 3% और 
33% के बीच उतार-चढ़ाव रही ह,ै और अदालत में ऐसे 
मामलों की लंबित संख्या 2020 में 95% के उच्च स्तर 

पर पहंुच गई ह।ै

• 	 2014 के बाद से देश भर में राजद्रोह के 399 
मामल ेदर्ज किए गए हैं, जिनमें 2019 में 93 
और 2020 में 73 मामले (उच्च स्तर) शामिल 
हैं।

• 	 2019 में कुल आरोपों पर केवल 3.3% सजा 
दर (सबस ेकम दर) रही ह।ै

• 	 पुलिस द्वारा आरोप दर भी कम रही ह।ै 

	2016 और 2020 के बीच दायर किए गए 322 मामलों में से, केवल 144 में आरोप पत्र दायर 
किए गए थे। 

	58 को सबतूों के अभाव में बंद कर दिया गया।  

	पुलिस के पास लंबित मामलों की संख्या 2016 में 72% से बढ़कर 2020 में 82% हो गई।

• 	 असम, उत्तर प्रदशे और जम्मू-कश्मीर जसेै राज्यों में हाल ही में उच्च संख्या में मामल ेदर्ज 
किए हैं। 

• 	 मणिपरु, बिहार, झारखंड, कर्नाटक और उत्तर प्रदशे जसेै राज्यों में भी कुछ वर्षों में अधिक 
संख्या में मामल ेदर्ज किए गए हैं।

• 	 2019 में (देश में राजद्रोह के सबसे अधिक दर्ज मामले), कर्नाटक में सबसे अधिक 22 असम 
(17), जम्मू और कश्मीर (11), उत्तर प्रदशे (10) और नागालैंड (8) थे।

• 	 2018 में, झारखंड में राजद्रोह के सबस ेअधिक 18 मामले सामने आए, इसके बाद असम (17), जम्मू-कश्मीर (12) और केरल (9) का 
स्थान था।

क्षमादान शक्ति 
संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के दोषी के माफी याचिका पर निर्णय की कें द्र के पास “अनन्य शक्ति” के कें द्र के दावे की आलोचना की।

• 	 कें द्र का दावा था की राज्यपाल उक्त विषय पर क्षमादान नहीं दे सकता। 

सपु्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

• 	 न्यायमूर्ति एल0 नागशे्वर राव की अगवुाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सरकार के तर्क  को यदि हू-बहू लिया जाता ह,ै तो अनचु छ्ेद 
161 (माफी देने के लिए राज्यों के राज्यपालों की संवधैानिक शक्ति) "मतृ पत्र" सिद्ध होगी। 

• 	 कें द्र के तर्क  को माना जाए तो हत्या के हर मामल ेके दोषी को माफी के लिए राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाना होगा।

• 	 अदालत के अनुसार इसका मतलब यह होगा कि राष्ट्रपति के पास माफी देने की अनन्य शक्ति होगी। और इसलिए, 70-75 वर्षों की अवधि में, IPC के 
तहत अपराधों के लिए राज्यपालों द्वारा अनचु छ्ेद 161 के तहत दी गई सभी माफी असंवधैानिक हैं।

भारत के राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति

• 	 अनचु छ्ेद 72 के तहत, दया याचिका राष्ट्रपति के पास दायर की जाती ह,ै और उसकी शक्तियां इस प्रकार हैं: -

1. 	 क्षमा (Pardon): राष्ट्रपति अपराध के लिए व्यक्ति को पूरी तरह स ेएक सामान्य नागरिक की तरह दोषमकु्त कर सकता ह।ै

2. 	 परिहार (Commute): कठोर सजा की प्रकृति में परिवर्तन कर सजा को कम कठोर करना। उदाहरण, कठोर कारावास को साधारण कारावास 
में बदलना, मतृ्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देना।

3. 	 लघकुरण (Remission): सजा की प्रकृति को बदल ेबिना सजा को कम करने की शक्ति। जसेै- 20 साल के सश्रम कारावास को 10 साल के 
कठोर कारावास में बदलना। 

4. 		वि राम (Reprieve): सजा के क्रियान्वयन में दरेी की अनमुति ह,ै आमतौर पर मौत की सजा प्राप्त दोषी व्यक्ति को अपनी बेगुनाही साबित करने 
के लिए समय देने के लिए।  
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5.	 प्रविलबंन (Respite): गर्भावस्था, विकलांगता आदि जसेै विशिष्ट आधारों पर सजा की अवधि को कम करना। 

• 	 राष्ट्रपति किसी भी स्तर पर अर्थात- मुकदमे से पहले, दौरान या बाद में, अपनी न्यायिक शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं।

राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा शक्ति में अंतर

राष्ट्रपति राज्यपाल
राष्ट्रपति मौत की सजा माफ कर सकते हैं। राज्यपाल के पास मौत की सजा माफ करने का कोई अधिकार नहीं है

राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल के मामले में माफी दे सकते हैं। राज्यपाल कोर्ट-मार्शल के मामले में माफी नहीं दे सकते।

राष्ट्रपति अपनी न्यायिक शक्तियों का उपयोग उस सजा के लिए करता ह ैजो 
संघ द्वारा बनाए गए काननू के तहत दी जाती ह।ै

राज्यपाल सजा के लिए अपनी न्यायिक शक्तियों का उपयोग उस सजा के 
लिए करता ह,ै जो राज्य द्वारा बनाए गए काननू के तहत प्रदान की जाती ह।ै

क्षमा शक्ति और न्यायिक समीक्षा:

• 	 उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में क्षमा शक्ति की न्यायिक समीक्षा स ेसंबंधित दिशानिर्देश निर्धारित किया ह।ै

	मारू राम बनाम भारत संघ में, उच्चतम न्यायालय की संवधैानिक पीठ ने कहा कि अनुच छ्ेद 72 के तहत प्राप्त शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति द्वारा 
कें द्र सरकार की सलाह पर किया जाएगा, न कि स्वविवके के आधार पर, और सरकार की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी।

	धनजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

• 	 संविधान के अनचु छ्ेद 72 और 161 के तहत शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा कें द्र और राज्य सरकारों सलाह पर किया जाएगा, न कि 
राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा स्वविवके के आधार पर। 

• 	 उपयुक्त सरकार की सलाह राष्ट्रपति /राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होगी। 

• 	 रंगा बिल्ला मामला

 	 इस मामले में अपीलकर्ताओ ंमें से एक की मौत की सजा की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने की थी। उसकी दया याचिका को राष्ट्रपति ने भी खारिज कर 
दिया था। 

	फिर, अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें राष्ट्रपति के इस आधार पर माफी देने के विवेक को चुनौती दी गई थी कि उसकी 
दया याचिका को खारिज करने के लिए कोई कारण नहीं दिया गया था। 

	अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि माफी शब्द स्वयं यह दर्शाता ह ैकि यह पूरी तरह स ेएक विवकेाधीन उपाय ह ैऔर इस ेदेने 
या अस्वीकार करने के लिए तर्क  करने की आवश्यकता नहीं ह।ै

•	 केह र सिह बनाम भारत संघ 1988

	सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दया याचिका का अनुदान अनगु्रह का कार्य ह ैऔर अधिकार के रूप में इसका दावा नहीं किया जा 

सकता ह।ै

	राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति विशेष रूप से प्रशासनिक प्रकृति की न कि न्यायिक प्रकृति की ह।ै

• 	 स्वर्ण सिह बनाम उत्तर प्रदशे राज्य-

	उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराए गए विधानसभा के राज्य विधानमंडल के मंत्री को सुनाई गई आजीवन कारावास 
की सजा में छूट प्रदान की थी। 

	न्यायालय ने राज्यपाल के आदेश को मनमाना माना और इसलिए ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा को आवश्यक बताया। 

•	 के.एम. नानावती बनाम बॉम्बे राज्य

	राज्यपाल ने अनुच छ्ेद 161 के तहत राहत दी, जिसे असंवधैानिक ठहराया गया था क्योंकि यह अनुच छ्ेद 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के 
विपरीत था।

• 	 एपरुु सधुाकर और अन्य बनाम आंध्र प्रदशे सरकार और अन्य,

	उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि यह एक सुस्थापित सिद्धांत ह ैकि क्षमादानी शक्तियों के प्रयोग की सीमित न्यायिक समीक्षा उच्चतम 
न्यायालय और उच्च न्यायालयों के लिए उपलब्ध ह।ै 

• 	 अब, यह एक सुव्यवस्थित सिद्धांत ह ैकि अनुच छ्ेद 72 और 161 के तहत शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन ह।ै

आग ेका रास्ता

• 	 कार्यपालिका की क्षमा शक्ति बहुत महत्वपरू्ण ह ैक्योंकि यह न्यायपालिका की त्रुटियों को सही करती ह।ै 

• 	 यह प्रतिवादी अपराध या निर्दोषता को संबोधित किए बिना सजा के प्रभाव को समाप्त करता ह।ै 

• 	 माफी देने की प्रक्रिया सरल ह ैलेकिन सरकार की सुस्ती और राजनीतिक विचारों के कारण, दया याचिकाओ ंके निपटान में देरी होती ह।ै 

• 	 इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए क्षमादान के काननू में संशोधन करने की तत्काल आवश्यकता ह ैताकि क्षमा याचिकाओ ंका शीघ्र तात्कालिक 
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निपटान किया जाए। 

• 	 क्षमायाचनाओ ंपर निर्णय लेने के लिए एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए।

• 	 न्यायिक समीक्षा के संबंध में, क्षमा करने की शक्ति निरपके्ष नहीं होनी चाहिए और साथ ही न्यायपालिका को इस शक्ति का प्रयोग करने में बहुत 
अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 

• 	 चूंकि न्यायिक समीक्षा हमारे संविधान की एक बुनियादी संरचना ह,ै इसलिए क्षमा करने की शक्ति की सीमित न्यायिक समीक्षा की जानी चाहिए। 

• 	 यदि इस शक्ति का सही ढंग से प्रयोग किया जाता ह ैऔर कार्यपालिका द्वारा इसका दुरुपयोग नहीं किया जाता ह,ै तो यह निश्चित रूप स ेन्यायपालिका 
की खामियों को दूर करने के लिए उपयोगी साबित होगा।

क्षमा और लघकुरण 
संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर निर्णय सुरक्षित रखा ह ैकि क्या राज्यपाल आजीवन कारावास के दोषियों की सजा के लघुकरण के लिए राज्य सरकार की 
सलाह पर निर्णय न लेकर इसे राष्ट्रपति के पास भेज सकता ह।ै 

मामल ेके बारे में

• 	 अदालत राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन कारावास के दोषियों में से एक की याचिका पर विचार कर रही ह,ै जिसमें 2018 में तमिलनाडु सरकार 
द्वारा संविधान के अनुच छ्ेद 161 के तहत मामले के सभी सात दोषियों की रिहाई की सिफारिश करने के बाद भी उनकी रिहाई में देरी पर सवाल उठाया 
गया था। 

	राज्यपाल ने सिफारिश पर कार्र वाई करने के बजाय इस ेराष्ट्रपति के पास भेज दिया। 

• 	 दलीलों के दौरान, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने तर्क  दिया कि यदि अपराध एक संसदीय काननू पर आधारित था तो 
संविधान के अनुच छ्ेद 72 के तहत केवल राष्ट्रपति, माफी या लघुकरण के दावे पर विचार कर सकते हैं, न कि राज्य के राज्यपाल। 

क्षमा शक्ति का दायरा

• 	 राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को संविधान द्वारा क्षमा की संप्रभ शक्ति प्रदान की गयी ह,ै जिसे आमतौर पर दया या दया शक्ति के रूप में जाना जाता 
ह।ै 

		अनचु छ्ेद 72 के तहत, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को प्रविलंबित, लघुकृत, सजा की माफी, विराम या परिहार दे सकता ह।ै 

	यह भी स्पष्ट किया गया ह ैकि राष्ट्रपति की शक्ति किसी भी तरह स ेमौत की सजा को कम करने की राज्यपाल की शक्ति को प्रभावित नहीं 
करेगी। 

• 	 अनचु छ्ेद 161 के तहत, यह उपबंध किया गया ह ैकि किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य की कार्यकारी शक्ति के विस्तार के तहत किसी भी मामले/
काननू से संबंधित सजा के लिए क्षमादान, लघकुरण, परिहार, प्रविलंबन, विराम प्रदान करने की शक्ति होगी।

वधैानिक शक्ति और संवधैानिक शक्ति के बीच अंतर

वधैानिक शक्ति

• 	 दडं प्रक्रिया संहिता (CrPC) में जले की सजा में छूट का प्रावधान ह,ै जिसका अर्थ ह ैकि सजा का परूा या एक हिस्सा रद्द किया जा सकता ह।ै  

	धारा 432 के तहत, ‘उपयकु्त सरकार’ परू्ण या आंशिक रूप से, सशर्त या शर्त के बिना किसी सजा का परिहार या लघकुरण कर सकती ह।ै 

	यह शक्ति राज्य सरकारों के लिए उपलब्ध ह ैताकि वे कैदियों की जेल की अवधि परूी करने से पहले उनकी रिहाई का आदेश दे सकें । 

	धारा 433 के तहत, किसी भी सजा को उचित सरकार द्वारा कम से कम एक में परिवर्तित किया जा सकता ह।ै

	हालांकि, धारा 435 में कहा गया ह ैकि यदि कैदी को CBI द्वारा जांच किए गए मामले में या किसी कें द्रीय अधिनियम के तहत अपराध की जांच 
करने वाली किसी एजेंसी में सजा सुनाई गई थी, तो राज्य सरकार केवल कें द्र सरकार के परामर्श स ेइस तरह की रिहाई का आदशे द ेसकती 
ह।ै

• 	 मौत की सजा के मामले में, कें द्र सरकार भी सजा को भेजने या निलंबित करने के लिए राज्य सरकारों के समान शक्ति का उपयोग कर सकती ह।ै 

•	  भले ही वे समान दिखाई देते हैं, CrPC के तहत छूट की शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा प्राप्त संवधैानिक शक्ति स ेअलग ह।ै 

	CrPC के तहत, सरकार स्वय की कार्यपालिका शक्ति के तहत कार्य करती ह।ै 

	अनचु छ्ेद 72 और अनचु छ्ेद 161 के तहत, संबंधित सरकारें  राष्ट्रपति / राज्यपाल को सजा को प्रविलंबित करने, परिहार या कम करने की सलाह 
देती हैं। 

• 	 सपु्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया ह ैकि दोनों सत्ता के अलग-अलग स्रोत हैं। 

	मारू राम आदि बनाम भारत संघ (1980) में, सुप्रीम कोर्ट ने CrPC की धारा 433A की वधैता को बरकरार रखा, जिसे 1978 में पेश किया गया 
था, ताकि कुछ आजीवन कारावास के दोषियों को जेल में 14 साल बिताने से पहले समय से पहले रिहा होने से रोका जा सके। 

	इसमें कहा गया ह ैकि जिन मामलों में काननू में मौत की सजा का प्रावधान ह,ै लेकिन किसी व्यक्ति को केवल आजीवन कारावास की सजा दी 
गई थी, और जिन मामलों में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था, ऐसे कैदी को तब तक रिहा नहीं किया जा सकता जब 
तक कि उसने 14 साल परेू नहीं कर लिए हों। 
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	अदालत ने यह भी दोहराया कि आजीवन कारावास का मतलब अंतिम सांस तक कारावास ह।ै 

राजीव गांधी हत्याकांड

• 	 राजीव गांधी हत्याकांड में मई 1999 के अपने अंतिम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सात लोगों को दोषी करार दिया था।

	इनमें से चार- श्रीहरन उर्फ  मुरुगन, नलिनी, पेरारिवलन और संथान को मौत की सजा सुनाई गई थी। 

	अन्य तीन- रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचद्रन - को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 

• 	 2000 में, राज्यपाल ने मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर नलिनी की मौत की सजा को आजीवन कारावास में से एक में बदल दिया। 

• 	 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने शेष तीन श्रीहरन, परेारिवलन और संथान की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया।

 तत्क्षण तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने उनकी सजाएं कम करने का फैसला किया। 

 राज्य सरकार ने कें द्र को पत्र लिखकर तीन दिन के भीतर राय मांगी ह।ै

 राज्य सरकार को कें द्र से परामर्श करना पड़ा, क्योंकि यह क्योंकि CrPC की धारा 435 के तहत सीबीआई द्वारा जांचा गया मामला था। 

• 	 हालांकि कें द्र ने राज्य सरकार के फैसल ेको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और स्टे ले लिया।

	संविधान पीठ ने कहा कि राज्य सरकार कें द्र की सहमति के बिना उन्हें रिहा नहीं कर सकती  क्योंकि इस मामले में कें द्र सरकार की राय की 

प्रधानता ह।ै 

	इसके अलावा, इसने यह स्पष्ट किया कि उसकी राय CrPC के तहत वधैानिक छूट कार्यवाही तक सीमित थी, और “अनुच छ्ेद 72 और 161 के 

तहत संवधैानिक शक्ति अछूती रहेगी। 

	कें द्रीय गहृ मंत्रालय ने जून 2018 में छूट की याचिका को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया था। 

• 	सि तंबर 2018 में, राज्य सरकार ने संविधान के अनचु छ्ेद 161 को लाग ूकरने का फैसला किया। 

 न्यायालय ने राज्यपाल को सलाह दी कि सातों दोषियों की शेष आजीवन अवधि को कर दिया जाए ताकि उन्हें रिहा किया जा सके। 

 करीब तीन साल बाद राज्यपाल ने संदर्भ को राष्ट्रपति के पास भेज दिया ह।ै

 उठाए गए प्रश्न:

• 	 तात्कालिक संवधैानिक प्रश्न यह ह-ै

	क्या राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए इस तरह का संदर्भ दे सकते हैं। 

	क्या इस विशषे मामल ेमें CrPC के तहत कें द्र की राय को दी गई प्रधानता को उस छूट तक भी बढ़ाया जा सकता ह ैजिस ेअनचु छ्ेद 161 के 

तहत राज्यपाल द्वारा प्रदान किया जा सकता ह।ै

ववैाहिक बलात्कार

दिल्ली उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों ने ववैाहिक बलात्कार को अपराध बनाने के सवाल पर एक विभाजित फैसला दिया, जिससे काननू में कोई बदलाव 

नहीं हुआ। 

क्या था फैसला?

• 	 अदालत धारा 375 के अपवाद की संवधैानिकता को चनुौती देने वाली चार याचिकाओ ंपर सुनवाई कर रही थी।

	ऑल इंडिया डेमोक्रेटि क वीमेंस एसोसिएशन (AIDWA) ने IPC की धारा 375 के अपवाद की  संवधैानिकता को चनुौती देने के लिए दिल्ली 
उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया था। 

	पीठ के प्रमखु न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद को असंवधैानिक करार दिया, जिसमें कहा गया ह ैकि 
15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं ह,ै भल ेही यह उसकी सहमति के बिना हो।

	न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने ववैाहिक बलात्कार को अपराध बनाने की याचिका को यह देखते हुए खारिज कर दिया कि कानून में किसी 
भी बदलाव को विधायिका द्वारा किया जाना चाहिए क्योंकि इस मुद्दे पर सामाजिक, सांस्कृति क और काननूी पहलुओ ंपर विचार करने की 
आवश्यकता ह।ै 

समय के किसी भी बिदु पर सहमति वापस लेने का अधिकार महिला के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का मलू ह ैजो उसके शारीरिक और मानसिक अस्तित्व 

की रक्षा करने के अधिकार को शामिल करता ह।ै
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					भ     ारत में ववैाहिक बलात्कार

•	  ववैाहिक बलात्कार (जिसे दाम्पत्य बलात्कार के रूप में भी जाना जाता ह)ै शब्द एक परुुष द्वारा सहमति के अभाव में बल प्रयोग, या शारीरिक 
हिंसा की धमकी या अपनी पत्नी के साथ  अवांछित संभोग को संदर्भित करता ह।ै अवांछित संभोग शब्द ऐसे सभी प्रकार के प्रवेश (चाहे गुदा, योनि या 
मौखिक) को संदर्भित करता ह ैजो पत्नी की सहमति के बिना किया जाता ह।ै

• 	 भारत में, ववैाहिक बलात्कार वास्तविक रूप स ेमौजूद ह ैलेकिन कानूनी रूप में नहीं ह ैअर्थात,  भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत बलात्कार 
की परिभाषा में ववैाहिक बलात्कार को संज्ञेय अपराध के रूप में शामिल नहीं किया गया ह।ै 

• 	 धारा 375 के अपवाद 2 में कहा गया ह ैकि एक आदमी द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग, यदि पत्नी पंद्रह साल से कम उम्र की नहीं ह,ै तो बलात्कार नहीं 
ह।ै 

• 	 यह इस धारणा पर आधारित ह ैकि एक बार शादी करने के बाद, एक महिला को अपने पति के साथ यौन संबंध स ेइनकार करने का अधिकार नहीं 
ह।ै 

• 	 यह पतियों को मानवाधिकारों के सिद्धांतों के सीधे उल्लंघन के साथ-साथ अपनी पत्नियों पर यौन पहंुच रखने का अधिकार देता ह ैऔर पतियों को 
अपनी पत्नियों के साथ बलात्कार करने का लाइसेंस प्रदान करता ह।ै

• 	 इस प्रकार, भारत में ववैाहिक बलात्कार एक आपराधिक अपराध नहीं ह ैऔर यह केवल घरेल ूहिंसा की परिभाषा के तहत कवर किया गया ह ैजिसे घरेल ू
हिसा से महिलाओ ंका संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत परिभाषित किया गया ह।ै 

 घरेल ूहिसा अधिनियम एक नागरिक कानून ह ैऔर यह केवल पत्नी को नागरिक उपचार प्रदान करता ह।ै

विभाजित निर्णय के निहितार्थ-

• 	 विभाजित फैसले के मामले में, मामले की सनुवाई एक बड़ी बेंच द्वारा 

की जाती ह।ै 

• 	 यही कारण ह ैकि न्यायाधीश आमतौर पर महत्वपूर्ण मामलों के लिए 

विषम संख्या (तीन, पांच, सात, आदि) की बेंचों में बठैते हैं। 

• 	जि स बड़ी बेंच के पास एक विभाजित निर्णय जाता ह,ै वह उच्च न्यायालय 

की तीन न्यायाधीशों की पीठ हो सकती ह,ै या उच्चतम न्यायालय के 

समक्ष अपील को प्राथमिकता दी जा सकती ह।ै  

• 	 दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले ही उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए 

अपील का प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया ह ैक्योंकि इस मामले में काननू 

के महत्वपरू्ण प्रश्न शामिल हैं।

IPC की धारा 375 के अपवाद 

• 	 धारा 375 बलात्कार को परिभाषित करती ह ैऔर सहमति की सात 

धारणाओ ंको सचूीबद्ध करती ह,ै जो यदि विकृत हो जाती ह,ै तो व्यक्ति 

को बलात्कार का अपराधी माना जाएगा। 

• 	 हालांकि, प्रावधान में एक महत्वपूर्ण छूट शामिल ह:ै 

	अपनी पत्नी (जो 15 वर्ष से कम उम्र की नहीं ह)ै के साथ एक आदमी द्वारा संभोग या यौन कार्य, बलात्कार नहीं ह।ै (अर्थात, अगर वह 15 वर्ष से काम 

की ह ैतो संभोग या यौन कार्य में लिप्त व्यक्ति बलात्कार का अपराधी होगा)। 

• 	 यह अपवाद अनिवार्य रूप से एक पति को काननूी मंजरूी देता ह ैकि ववैाहिक दशा में व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सहमति या गरै-सहमति स ेयौन 

संबंध बनाने के अपने अधिकार का उपयोग कर सकता ह।ै

• 	 अपवाद को गजुरात उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर भी चुनौती दी जा चुकी ह ैकि यह एक महिला की ववैाहिक स्थिति के आधार पर उसकी 

सहमति को कमजोर करता ह।ै 

• 	 कर्नाटक उच्च न्यायालय ने काननू में अपवाद के बावजदू एक व्यक्ति के खिलाफ ववैाहिक बलात्कार के आरोप तय करने की अनुमति दी ह।ै

संसद और ववैाहिक बलात्कार अपवाद

• 	 2000 में, भारतीय विधि आयोग ने यौन हिसा पर भारत के काननूों में सुधार के लिए कई प्रस्तावों पर विचार करते हुए, ववैाहिक बलात्कार अपवाद को 

हटाने की किसी भी आवश्यकता को खारिज कर दिया था।

• 	 न्यायमूर्ति ज0ेएस0 वर्मा समिति, जिसे भयावह निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद भारत के बलात्कार काननूों की समीक्षा व संशोधन 

का प्रस्ताव करने का काम सौंपा गया था, की प्रमुख सिफारिशों में से एक ववैाहिक बलात्कार अपवाद को हटाना था। 
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• 	 हालांकि, संशोधन को 2013 में एक संसदीय पनैल द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

• 	 2015 में, जब सरकार से संसद में ववैाहिक बलात्कार के बारे में सवाल किया गया था, तो तत्कालीन गहृ राज्य मंत्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी ने 

जवाब दिया: 

	“देश में ववैाहिक बलात्कार को लाग ूनहीं किया जा सकता ह ैक्योंकि शादी को भारतीय समाज में एक संस्कार या पवित्र माना जाता था।

• 	 2017 में, कें द्रीय गहृ राज्य मंत्री कृष्णा राज ने 2013 में इस मुद्दे पर एक संसदीय पनैल के विचारों का हवाला देते हुए, एक बार फिर कहा कि कें द्र सरकार 

अपवाद को हटाने के खिलाफ ह:ै 

 उन्होंने कहा, ‘अगर ववैाहिक बलात्कार को काननू के तहत लाया जाता ह ैतो परूी परिवार प्रणाली बहुत तनाव में होगी।

•	 ववैाहिक बलात्कार को अपराध बनाने स ेलगातार और जोरदार रूप स ेखंडन करके, सांसदों ने स्पष्ट रूप से दोहराया ह ैकि यह एक पत्नी का 

कर्तव्य ह ैकि वह अपने पति के साथ यौन संबंध बनाए, और यह कि विवाह की संस्था मलू रूप से एक महिला की सहमति के अधिकार पर हस्ताक्षर 

करना ह।ै

उच्च न्यायालय अपवाद को क्यों नहीं हटा सकता ह?ै

• 	 उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान ववैाहिक बलात्कार अपवाद के समर्थकों- जिसमें दिल्ली सरकार भी शामिल ह-ै ने अदालत  को अपवाद से 

छुटकारा पाने के लिए प्रक्रियात्मक आधार पर निम्नलिखित आपत्तियां उठाई हैं:

• 	 विधायिका को नीतिगत मदु्दों पर निर्णय लेना पड़ता ह,ै और सभी काननूों में संवधैानिकता का अनुमान होता ह।ै 

• 	 एक ववैाहिक संबंध किसी पुरुष द्वारा एक महिला के बलात्कार को अलग तरह से माने जाने के लिए पर्याप्त आधार ह।ै अतः अदालतों को हस्तक्षेप 

नहीं करना चाहिए। 

• 	 अपवाद को खत्म करने से एक नया अपराध, यानी एक पत्नी के अपने पति द्वारा बलात्कार, पदैा होगा, इसलिए इसे खत्म नहीं जा सकता ह।ै 

सरकार का रुख

• 	 कें द्र शरुू में बलात्कार अपवाद का बचाव कर रही थी लेकिन बाद में उसने अपना रुख बदल दिया और अदालत को बताया कि वह कानून की 

समीक्षा कर रहा ह,ै और “इस मुद्दे पर व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता ह”ै।

• 	 दिल्ली सरकार ने ववैाहिक बलात्कार अपवाद को बरकरार रखने के पक्ष में तर्क  दिया। 

अन्य दशेों में ववैाहिक बलात्कार पर कानून 

• 	 ऑस्ट्रेलिया (1981), कनाडा (1983) और दक्षिण अफ्रीका (1993) ने ऐस ेकानून बनाए हैं  जो ववैाहिक बलात्कार को अपराध मानते हैं।

• 	 यूनाइटडे किगडम में, 2003 से काननू द्वारा ववैाहिक बलात्कार को गरैकाननूी घोषित कर दिया गया ह।ै

संविधान पीठ

खबरों में क्यों: हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में नौकरशाहों पर नियंत्रण के लिए कें द्र और दिल्ली सरकार के बीच लड़ाई को संविधान पीठ को संदर्भित 

कर दिया।

संविधान पीठ क्या ह?ै

• 	 संविधान पीठ भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पीठों को दिया गया नाम ह ैजिसमें अदालत के कम स ेकम पांच न्यायाधीश शामिल होते हैं।

• 	 उद्देश्य

 भारत के संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न स ेजुड़े किसी भी मामले का निर्णय लेने के लिए 

 अनचु छ्ेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा पछेू गए किसी भी संदर्भ को सुनने के उद्देश्य से।

• 	 यह प्रावधान भारत के संविधान के अनचु छ्ेद 145 (3) द्वारा अनिवार्य किया गया ह।ै 

• 	 भारत के मखु्य न्यायाधीश के पास संविधान पीठ का गठन करने और मामलों को उसके पास भेजने की शक्ति ह।ै

• 	 संविधान पीठ द्वारा तय किए गए प्रसिद्ध मामल:े

 ए0 के0 गोपालन बनाम मद्रास राज्य

 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (बुनियादी संरचना सिद्धांत)

 अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ (ओबीसी आरक्षण) आदि।

लकु आउट सर्कु लर

संदर्भ: हाल ही में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपने एक ग्राहक के खिलाफ लुक आउट सर्कु लर (LOC) जारी 

करने को मनमाना अवधै और संविधान के अनुच छ्ेद 21 का उल्लंघन माना।
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भारतीय संविधान का अनचु छ्ेद 21
इसमें प्रावधान ह ैकि “किसी भी व्यक्ति को काननू द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
यह मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति, नागरिकों और विदेशियों के लिए समान रूप से उपलब्ध ह।ै

लकु आउट सर्कु लर क्या ह?ै 

• 	 यह पुलिस, जांच एजेंसी या यहां तक कि बैंक द्वारा वांछित किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट स्थलीय, वायुमार्ग और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से दशे 

छोड़ने या प्रवशे करने से रोकने के लिए एक नोटिस ह।ै

• 	 आव्रजन अधिकारी को ऐसे किसी भी व्यक्ति को रोकने का काम सौंपा जाता ह ैजिसके खिलाफ इस तरह का नोटिस देश छोड़ने या प्रवेश करने से 

मौजदू ह।ै 

  देश भर में 86 आव्रजन चेक पोस्ट हैं।

लकु आउट सर्कु लर का नियामक इतिहास

• 	 1979 में, गहृ मंत्रालय (MHA) ने पहली बार लकु आउट सर्कु लर जारी करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। 

 ये विदेशियों और भारतीयों के आगमन /प्रस्थान की जांच करने के लिए जारी किए गए थे  “जिनके आगमन / प्रस्थान को संबंधित अधिकारियों 

द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया ह।ै

• 	 2000 के ज्ञापन में एक भारतीय नागरिक के संबंध में लकु आउट सर्कु लर जारी करने के लिए कदम निर्दिष्ट किए गए थे:

	लकु आउट सर्कु लर के लिए अनुरोध भारत में सभी आव्रजन चेक पोस्टों को निर्धारित रूप से किया जाना चाहिए, और इसमें आरोपी के परू्ण विवरण 

शामिल होने चाहिए। 

	इस तरह के लकु आउट सर्कु लर के लिए एक ऐसे अधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता होगी जो भारत सरकार के उप सचिव/राज्य सरकार में 

संयुक्त सचिव/जिला स्तर पर संबंधित पुलिस अधीक्षक के रैंक से नीचे के रैंक से नीचे न हो।

• 	 विक्रम सिह बनाम/ भारत संघ (2010)

	यहां दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्राथमिक प्रश्न यह था कि क्या राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) जसेै सांविधिक निकाय लुक आउट सर्कु लर 

जारी कर सकते हैं। 

	न्यायालय ने अंततः पाया कि NCW जसेै सांविधिक निकाय इच्छित “संबंधित प्राधिकारी” नहीं थे जो लुक आउट सर्कु लर जारी कर सकते थे।

• 	 समुरे सिह सालकन बनाम सहायक निदशेक और अन्य,

• 	 दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि LOC के साथ जारी किए गए व्यक्ति निम्नलिखित उपचारों में से किसी एक को चुन सकते हैं: 

 जांच अधिकारी के सामने पेश होकर जांच में शामिल हों

 संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण

 संबंधित अदालत को संतुष्ट करें

 अदालत को संतुष्ट करें  कि LOC गलत तरीके से जारी किया गया था

 उस अधिकारी से संपर्क  करें  जिसने LOC जारी करने का आदेश दिया था और स्पष्ट करें  कि LOC गलत तरीके से जारी किया गया था।

• 	 2010 के दिशानिर्देश:

	इसने MHA के सभी पिछले संचारों और दिल्ली उच्च न्यायालय के सभी उपर्युक्त निर्णयों को ध्यान में रखा, ताकि  कें द्र और राज्य सरकार की 

एजेंसियों और पुलिस अधिकारियों में से प्रत्येक में अधिकारियों के रैंकों को निर्दिष्ट किया जा सके जो LOC जारी कर सकत ेथ।े 

	2010 के मंत्रालय के दिशा-निर्देश पलुिस और खफुिया एजेंसियों को व्यापक राष्ट्रीय हित में “संदिग्धों, आतंकवादियों, राष्ट्र-विरोधी तत्वों, आदि” 

के खिलाफ परू्ण मापदंडों या मामले के विवरण में कंुजी के बिना “असाधारण मामलों” में LOC उत्पन्न करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करते 

हैं।

• 	 उदाहरण:

	2015 में, ग्रीनपीस कार्यकर्ता प्रिया पिल्लई को 2010 के दिशा-निर्देश में "आदि" प्रावधान के आधार पर खुफिया ब्यूरो (IB) के अनुरोध पर लंदन 

की यात्रा करने से रोक दिया गया था। बाद में LOC को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था।

	अगस्त 2019 में संविधान के अनचु छ्ेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर के विशषे दर्जे को संसद द्वारा पढ़ा गया था, LOC को कई राजनेताओ,ं 

मानवाधिकार कार्यकर्ताओ,ं पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओ ंके खिलाफ खोला गया था  ताकि उन्हें देश से बाहर जाने से रोका जा 

सके। व्यक्तियों की संख्या और अपराध जिसके लिए उन्हें सचूी के तहत रखा गया ह,ै अज्ञात ह।ै 

• 	 इसने यह भी स्पष्ट किया कि, एक साल की सीमित वधैता, निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं थी:

 वांछित व्यक्तियों के आगमन/प्रस्थान को देखने के लिए जारी LOC (जो एक अवधि निर्दिष्ट करते हैं)

 पासपोर्ट जब्त करने के संबंध में LOC

 अदालतों और इंटरपोल के इशारे पर जारी LOC
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• 	 लकु आउट सर्कु लर कौन जारी कर सकता ह?ै 

 विदेश मंत्रालय

 सीमा शुल्क और आयकर विभाग

 राजस्व आसचूना निदेशालय

 कें द्रीय जांच ब्यूरो

 इंटरपोल

 क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी

 विभिन्न राज्यों में पुलिस अधिकारी 

क्या बैंक लकु आउट सर्कु लर जारी करने के लिए अधिकृत हैं?

• 	 गहृ मंत्रालय (MHA) ने 2018 में 2010 के दिशानिर्देशों में बदलाव किए, जिसमें सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य 

कार्यकारी अधिकारियों को उन व्यक्तियों के खिलाफ लुक आउट सर्कु लर उत्पन्न करने के लिए अधिकृत किया गया था जो देश के आर्थिक हितों के 

लिए हानिकारक हो सकते हैं। 

निष्कर्ष 

• 	 उपर्युक्त 1979 गहृ मंत्रालय पत्र, 2000 के ज्ञापन और 2010 के दिशानिर्देशों में गहृ मंत्रालय द्वारा निर्धारित LOC जारी करने के लिए विनियामक 

आवश्यकताएं अत्यधिक विवकेाधीन बनी हुई हैं, और इसके तहत शक्ति का प्रयोग संदिग्ध बना हुआ ह।ै 

• 	 LOC जारी करने को विनियमित करने की मांग करने वाले गहृ मंत्रालय संचार की संवधैानिकता, जो राज्य के अधिकारियों को इस तरह की पहंुच की 

शक्तियां प्रदान करती ह,ै आग ेन्यायिक और विधायी जांच की भीख मांगती ह।ै 

• 	कि सी भी काननू की अनुपस्थिति के बावजदू, ऐसे परिपत्रों की वधैता, उनके जारी करने की प्रक्रिया की कभी भी पूरी तरह स ेजांच नहीं की गई ह ै

या इस पर निर्णय नहीं किया गया ह,ै और इसके कार्यान्वयन को कार्यपालिका के विवके पर छोड़ दिया गया ह।ै

अनचु छ्ेद 142

संदर्भ: हाल ही में, राजीव गांधी की हत्या के मामले के दोषी की रिहाई का आदेश देते हुए, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने संविधान के अनुच छ्ेद 142 के तहत अदालत को 

प्रदत्त असाधारण शक्ति का आह्वान किया।

भारतीय संविधान का अनचु छ्ेद 142 क्या ह?ै

• 	 अनुच छ्ेद 142 सपु्रीम कोर्ट को पार्टियों के 

बीच “पूर्ण न्याय” करने के लिए एक अद्वितीय 

शक्ति प्रदान करता ह,ै जहां कभी-कभी काननू 

या क़ाननू एक उपाय प्रदान नहीं कर सकता ह।ै 

• 	 यह उच्चतम न्यायालय को उन वादियों के 

साथ परू्ण न्याय करने के लिए एक विशषे और 

असाधारण शक्ति प्रदान करता ह ै जिन्होंने 

कार्यवाही में अवधैता या अन्याय का सामना 

किया ह।ै

• 	 उन स्थितियों में, अदालत किसी विवाद को शांत 

करने के लिए खुद को विस्तारित कर सकती 

ह।ै  

• 	 अनुच छ्ेद 142 (1) में कहा गया ह ैकि:

	उच्चतम न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का 

प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर 

सकता ह ैया ऐसा आदेश दे सकता ह ैजो उसके समक्ष लंबित किसी भी कारण या मामले में परू्ण न्याय करने के लिए आवश्यक ह,ै और इस प्रकार 

पारित या इस प्रकार किया गया कोई भी डिक्री या इस प्रकार किया गया आदेश भारत के परेू राज्यक्षेत्र में इस तरह से प्रवर्तनीय होगा जिस प्रकार 

संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके तहत निर्धारित किया जा सकता ह।ै और जब तक उस निमित्त उपबंध नहीं किया जाता ह,ै तब तक 

इस प्रकार से जारी रहेगा, जसैा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित कर सकता ह।ै
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अनचु छ्ेद 142 को शामिल करने की आवश्यकता

• 	 संविधान सभा में ऐसे अनुच छ्ेद को शामिल करने की आवश्यकता को स्पष्ट किया गया था। 

• 	 संविधान निर्माताओ ंने महससू किया कि यह प्रावधान उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपरू्ण ह ैजिन्हें न्यायिक प्रणाली की वंचित स्थिति के कारण 

अपनी आवश्यक राहत प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ा ह।ै 

• 	 इससे सपु्रीम कोर्ट को लगभग असीमित शक्तियां मिलती हैं। इसलिए, उच्चतम न्यायालय इन शक्तियों का प्रयोग करेगा और किसी भी नियम या 

काननू, कार्यकारी अभ्यास या कार्यकारी परिपत्र या विनियमन आदि के प्रावधान द्वारा इसे न्याय करने से नहीं रोका जाएगा।

महत्वपूर्ण उदाहरण जहां सपु्रीम कोर्ट ने अनचु छ्ेद 142 का आह्वान किया है

• 	 मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रमखु सचिव मामला

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह काननू के शासन में विश्वास पदैा करने के लिए जनता के व्यापक हितों में हस्तक्षेप करने वाली असाधारण 

परिस्थितियों से निपट सकता ह।ै

• 	 ए.आर. अंतलु ेबनाम आर.एस. नायक मामला

	सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत द्वारा दिया गया कोई भी विवेक मनमाना नहीं होना चाहिए या किसी भी तरह से निर्धारित किसी भी काननू के 

प्रावधानों के साथ असंगत नहीं होना चाहिए।

• 	 लक्ष्मी दवेी बनाम सत्य नारायण मामला

	सुप्रीम कोर्ट ने अनुच छ्ेद 142 के तहत आरोपी को उस पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश दिया था, जिसके साथ उसने शादी करने के वादे के साथ 

संभोग किया था और बाद में अपने वादे को वापस ले लिया था। 

	साथ ही आदेश में स्पष्ट किया गया ह ैकि आरोपी को बलात्कार का दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।

• 	 यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन बनाम भारत संघ का मामला

	भोपाल गसै त्रासदी मामले में, अदालत ने पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया और खुद को संसदीय काननूों से ऊपर की स्थिति में रखा।

अनचु छ्ेद 142 का दायरा

• 	 जबकि अनुच छ्ेद 142 के तहत शक्तियां व्यापक हैं, सपु्रीम कोर्ट ने वर्षों से अपने निर्णयों में अपने दायरे और सीमा को परिभाषित किया ह।ै

	‘प्रेम चंद गर्ग’ मामल ेमें, पीठ के बहुसंख्यक जजों की राय ने अनुच छ्ेद 142 (1) के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के प्रयोग के लिए सीमाएं खींचीं। 

	इसमें कहा गया ह ैकि अदालत का आदेश न केवल संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए, बल्कि यह प्रासंगिक वधैानिक 

काननूों के मलू प्रावधानों के साथ असंगत भी नहीं हो सकता ह।ै 

	‘अंतलु ेमामल’े में बहुमत की राय ने ‘प्रेम चंद गर्ग’ में अदालत की राय को बरकरार रखा।

	‘यूनियन कार्बाइड मामल’े में, भोपाल गसै आपदा के लिए मुआवजे के रूप में कंपनी को $ 470 मिलियन का भुगतान करने का आदेश देते हुए, 

इसने कहा कि सामान्य काननूों में निहित प्रावधानों पर सीमाओ ंपर प्रतिबंध, वास्तव में, अनुच छ्ेद 142 के तहत संवधैानिक शक्तियों पर प्रतिबंध या 

सीमाओ ंके रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं।

	‘सपु्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन’ में, अदालत ने फैसला सुनाया कि अनुच छ्ेद 142 के तहत इसकी शक्तियां प्रकृति में पूरक हैं, और मलू काननू की 

जगह नहीं ले सकती हैं। 

अंतर्राज्यीय गिरफ्तारियां
हाल ही में, पंजाब पुलिस द्वारा एक भाजपा नेता की गिरफ्तारी ने उस समय संकट पदैा कर दिया जब दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ने वाली पंजाब पुलिस टीम के 

खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया।

अंतर-राज्यीय गिरफ्तारी के लिए प्रक्रिया:

• 	 पुलिस एक राज्य का विषय ह,ै और इस प्रकार एक राज्य पुलिस का अधिकार क्षेत्र राज्य तक सीमित ह।ै

	मोटे तौर पर कानून की मंशा रही ह ैकि किसी खास राज्य में किसी अपराधी को उस राज्य की पुलिस द्वारा ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए। 

• 	 हालांकि, कुछ परिस्थितियों में कानून एक राज्य की पलुिस को दूसरे राज्य में एक आरोपी को गिरफ्तार करने की अनमुति दतेा ह।ै 

	यह एक सक्षम अदालत द्वारा जारी वारंट द्वारा या यहां तक कि वारंट के बिना भी किया जा सकता ह।ै संबंधित राज्य पलुिस को गिरफ्तारी के 

बारे में स्थानीय पलुिस को सूचित करना चाहिए।

• 	 देश भर में राज्य पुलिस बल नियमित रूप से अन्य राज्यों में गिरफ्तारी करते हैं। 

	सामान्य रूप से, यह स्थानीय पलुिस की सहायता स ेकिया जाता ह।ै 

	हालांकि, कई मामलों में, स्थानीय पुलिस को केवल गिरफ्तारी स ेपहल ेया बाद में सूचित किया जाता ह।ै
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अंतर-राज्यीय गिरफ्तारियों के संबंध में कानूनी ढांचा:

• 	 जहां तक वारंट के बिना गिरफ्तारी का संबंध ह ैकिसी अन्य राज्य में एक आरोपी को गिरफ्तार 

करने के लिए पुलिस की शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया ह।ै 

	दडं प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 48 पुलिस को ऐसी शक्तियां देती ह,ै लेकिन प्रक्रिया 

को परिभाषित नहीं किया गया ह।ै

	इसमें कहा गया ह,ै "एक पुलिस अधिकारी, बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार 

करने के उद्देश्य से, जिसे वह गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत ह,ै ऐस ेव्यक्ति को भारत में 

किसी भी स्थान पर ल ेजा सकता ह।ै

	इस बात पर बहस की गई ह ैकि क्या इस धारा में “पीछा” शब्द का मतलब पीछा करते हुए 

किसी अन्य राज्य में प्रवेश करना ह,ै या एक आरोपी पर लाग ूहोता ह ैजो किसी अन्य राज्य 

में रह रहा ह ैऔर जांचकर्ताओ ंके साथ सहयोग नहीं कर रहा ह।ै

• 	 CrPC की धारा 79 सक्षम अदालतों द्वारा जारी वारंट के आधार पर अंतर-राज्यीय गिरफ्तारियों से 
संबंधित ह।ै

	यह धारा ऐसी गिरफ्तारियों के लिए विस्तृत प्रक्रियाओ ंको निर्धारित करती ह।ै 

	हालांकि, पुलिस का दायित्व ह ैकि वह गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे।

• 	 दिशानिर्देश “तत्काल मामलों” के लिए एक अपवाद बनाते हैं, जिसमें एक राज्य की पुलिस आसन्न गिरफ्तारी के दूसरे राज्य में अपने समकक्षों को 
सचूित नहीं कर सकती ह।ै

	जब कोई वास्तविक अपराधी होता ह,ै या एक आतंकवादी शामिल होता ह,ै तो कोई भी राज्य पलुिस क्षेत्राधिकार की तकनीकी पर जोर नहीं 
दतेी ह।ै

असम का नया मवशेी संरक्षण कानून
संदर्भ: असम के एक साल से भी कम समय पहले लाग ूकिए गए एक गोरक्षा काननू के कारण मेघालय में गोमांस का गंभीर संकट पदैा हो गया  ह।ै

• 	 मेघालय का मुख्य पशु बाजार भी उपभोग के लिए पशु की अनुपलब्धता के कारण बंद कर दिया गया ह।ै

• 	 असम मवशेी संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021 ने मेघालय में मवेशियों की आपरू्ति को प्रभावित किया। इससे गोमांस विक्रे ताओ ंको गाय के लिए 
सामान्य दर से तीन गुना पर काले बाजार से मवेशियों को खरीदने के लिए मजबरू होना पड़ा ह।ै

असम मवशेी संरक्षण अधिनियम, 2021

•	 इसने असम मवशेी संरक्षण अधिनियम, 1950 को इस आधार पर प्रतिस्थापित किया कि पुराने काननू में मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को 
विनियमित करने के लिए पर्याप्त कानूनी प्रावधानों का अभाव था।

• 	 यह अधिनियम “मखु्य रूप स ेहिंदू, जनै, सिख और अन्य गरै-गोमांस खाने वाल ेसमदुायों द्वारा बस ेहुए” क्षेत्रों में गोमांस या गोमांस उत्पादों की 
बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाता ह,ै या किसी भी मंदिर या सत्त्र (वषै्णव मठों) के “5 किमी के दायरे के भीतर”।

• 	 यह अधिनियम स्पष्ट रूप से बांग्लादेश में मवेशियों की तस्करी को रोकने के लिए पारित किया गया ह ैजो वधै दस्तावजेों के बिना असम स ेमवेशियों 
के अंतर-राज्यीय परिवहन को प्रतिबंधित करता ह।ै

• 	 यह किसी भी परिस्थिति में गाय के वध पर प्रतिबंध लगाता ह,ै अन्य मवेशियों को “वध के लिए उपयुक्त” प्रमाण पत्र के अधीन वध किया जा सकता 
ह।ै

• 	 काननू अधिकारियों को संदेह के आधार पर “किसी भी परिसर में प्रवशे करने और निरीक्षण करने” की शक्ति दतेा ह।ै 

 इसमें न्यूनतम तीन साल की जेल की सजा (आठ साल तक बढ़ाने योग्य) और 3 लाख रुपये के जुर्माने (ऊपरी सीमा 5 लाख रुपये के साथ) का 
प्रावधान ह।ै 

 बार-बार अपराध करने वालों के लिए, सजा को दोगुना कर दिया जाएगा।

भारत में मवेशियों के वध के संबंध में महत्वपूर्ण विकास

• 	 1950 में, कें द्र सरकार ने राज्य सरकारों को वध पर पूर्ण प्रतिबंध लागू नहीं करने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया था, “वध किए गए मवेशियों 
से चमड़े के लिए खाल स्वाभाविक रूप से मरे हुए मवेशियों की खाल से अधिक कीमती और बेहतर ह।ै 

इस प्रकार वध पर परू्ण प्रतिबंध निर्यात व्यापार के लिए हानिकारक ह ैऔर देश में चमड़ा उद्योग के हित के खिलाफ काम करता ह।ै

• 	 1955 में, कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद ने गोहत्या पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध के लिए भारत की संसद के लिए एक विधेयक का मसौदा तयैार किया, "पार्टी 
का एक बड़ा बहुमत" इसके पक्ष में था। 

 नेहरू ने गोहत्या पर इस राष्ट्रीय प्रतिबंध का विरोध किया। 

 नोट: पशु वध एक अनन्य राज्य का विषय ह।ै

संविधान के अनचु छ्ेद 22 (2)

इसमें कहा गया ह,ै “प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया 

जाता ह ै और हिरासत में हिरासत में लिया जाता ह,ै उसे 

गिरफ्तारी के चौबीस घंटे की अवधि के भीतर निकटतम 

मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जिसमें गिरफ्तारी 

के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए 

आवश्यक समय को छोड़कर, और ऐसे किसी भी व्यक्ति 

को मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना उक्त अवधि से परे 

हिरासत में नहीं रखा जाएगा। 

यह CrPC की धारा 56 और 57 में भी निर्धारित किया गया 

ह।ै
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• 	 1958 में, राज्य में वध प्रतिबंध काननूों की संवधैानिकता के बारे में भारत के सर्वोच्च 

न्यायालय में एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जहां याचिकाकर्ता ने तर्क  दिया कि 

बकर-ईद दिवस पर गायों की बलि पर प्रतिबंध मसु्लिमों के अपने धर्म का स्वततं्र 

रूप स ेअभ्यास करने के लिए अधिकारों का उल्लंघन ह ै।

	कोर्ट ने कहा कि न तो कुरान और न ही हदीस में गोहत्या को अनिवार्य बनाया 

गया ह,ै और इस्लामी ग्रंथ इसके बजाय एक बकरे या ऊंट की बलि देने की 

अनमुति दते ेहैं। 

	48 के तहत गोहत्या पर परू्ण प्रतिबंध संविधान के अनुच छ्ेद 25 या मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं ह।ै

• 	 1966 में, भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता जे.पी. नारायण ने तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा था, जिसमें गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने 

की मांग की गई थी। 

 इसी साल हिदू संगठनों ने गायों के वध पर रोक लगाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया था। 

• 	 वर्तमान में, समग्र रूप से केन्द्र सरकार पशधुन संसाधनों के वजै्ञानिक और सतत विकास और उनके कुशल उपयोग को प्रोत्साहित कर रही 

ह ैजिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात के साथ-साथ घरेल ूबाजार के लिए गुणवत्तापरू्ण मांस का उत्पादन भी शामिल ह।ै 

 ऐसा राष्ट्रीय आय बढ़ाने के साथ-साथ किसान को बेहतर रिटर्न देने के उद्देश्य से किया जा रहा ह।ै

 हाल के दिनों में, सरकार ने आधुनिक बचूड़खानों की स्थापना के लिए अनुदान और ऋण जारी करना शुरू कर दिया ह।ै

अंतरराज्यीय परिषद

संदर्भ: हाल ही में, अंतर-राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया ह,ै जिसमें प्रधान मंत्री, सभी राज्यों के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री और छह कें द्रीय मंत्रियों को सदस्य 

के रूप में शामिल किया गया ह।ै

समाचार के बारे में अधिक

• 	 एक आधिकारिक अधिसचूना के अनुसार, दस कें द्रीय मंत्री अंतरराज्यीय परिषद में स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे।

• 	 सरकार ने अंतर-राज्य परिषद की स्थायी समिति का भी पुनर्गठन किया  ह,ै जिसमें कें द्रीय गहृ मंत्री अध्यक्ष होंगे।

अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना

कें द्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग (1983-88) ने संविधान के अनुच छ्ेद 263 के तहत एक स्थायी अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए एक मजबतू 

सिफारिश की थी।  

• 	 सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, वी0पी0 सिह की अध्यक्षता वाली जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना 

की।

अंतर-राज्य परिषद के बारे में

• 	 अनचु छ्ेद -263 के तहत, राष्ट्रपति इस तरह की परिषद की स्थापना कर सकता 

ह ैयदि किसी भी समय उसे ऐसा प्रतीत होता ह ै कि कोई सार्वजनिक हित इसकी 

स्थापना द्वारा परूा किया जा सकता ह।ै 

 वह ऐसी परिषद और उसके संगठन और प्रक्रिया द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों 

की प्रकृति को परिभाषित कर सकता ह।ै 

• 	 परिषद अंतर-राज्यीय, कें द्र-राज्य और कें द्र-कें द्र शासित प्रदेशों के संबंधों से संबंधित 

मुद्दों पर एक सिफारिशी निकाय ह।ै

• 	 परिषद का अधिदेश देश में a)सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और b)समर्थन 

करने के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा तयैार करना, c)परिषद और क्षेत्रीय 

परिषदों को अपनी नियमित बठैकों का आयोजन करके सक्रिय करना ह।ै

• 	 यह क्षेत्रीय परिषदों और अंतर-राज्यीय परिषदों द्वारा कें द्र-राज्य और अंतर-

राज्यीय संबंधों के सभी लबंित और उभरत ेमदु्दों पर विचार करने और अंतर-राज्यीय परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की 

निगरानी करने की एक ठोस प्रणाली विकसित करने की सुविधा भी प्रदान करता ह।ै

• 	 परिषद की बठैक एक वर्ष में कम स ेकम तीन बार होनी चाहिए। इसकी बठैकें  कैमरे में रेकॉर्ड  की जाती हैं और सभी प्रश्नों का निर्णय आम सहमति 

से किया जाता ह।ै

भारत के संविधान का अनचु छ्ेद 48

यह निर्देशक सिद्धांतों में से एक ह ैजो राज्य को गायों  और 

बछड़ों और अन्य दुधारू और सखेू मवेशियों  के पशु वध पर 

प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास करने का निर्देश देता ह।ै

यह आगे आधुनिक और वजै्ञानिक आधार पर कृषि और 

पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए कहता ह।ै

परिषद की स्थायी समिति

इसकी स्थापना 1996 में परिषद के विचारार्थ मामलों पर 

निरतर परामर्श और प्रसंस्करण के लिए की गई थी। इसमें 

निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

 कें द्रीय गहृ मंत्री के रूप में अध्यक्ष

 पांच कें द्रीय कैबिनेट मंत्री

 नौ मुख्यमंत्री

यह परिषद की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन 

की निगरानी करता ह ै और अध्यक्ष या परिषद द्वारा इसे 

संदर्भित किसी भी अन्य मामले पर विचार करता ह।ै
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परिषद की संरचना: इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

• 	 अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री

• 	 सभी राज्यों के मुख्यमंत्री

• 	 विधानसभाओ ंवाले कें द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री

• 	 कें द्र शासित प्रदेशों (जिनकी विधानसभाएं नहीं हैं) के प्रशासक

• 	 राष्ट्रपति शासन के तहत राज्यों के राज्यपाल

• 	 गहृ मंत्री सहित प्रधानमंत्री द्वारा नामित छह कें द्रीय कैबिनेट मंत्री

• 	 परिषद के अध्यक्ष (यानी, प्रधान मंत्री) द्वारा नामित कैबिनेट रैंक के पांच मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) परिषद के लिए स्थायी आमंत्रित हैं।

v	 v	 v	 v	 v
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अर्थव्यवस्था
वस्तु एवं सवेाकर क्षतिपूर्ति
संदर्भ: हाल ही में एक बठैक में, लंबित बकाये के बारे में कुछ राज्यों के तर्कों का जवाब देते हुए, वित्त मंत्रालय ने बताया कि 2021-22 के लिए राज्यों को बकाया 
वस्तु एवं सेवा कर (GST) मुआवजा 78,704 करोड़ रुपये था, जो चार महीने के बकाया के बराबर था। 

• 	 इसका मतलब ह ैकि अप्रैल 2021 की आठ महीने की अवधि के लिए नवंबर 2021 तक राज्यों को बकाया राशि भेजी गई ह।ै 

राज्यों के बकाया GST मआुवज ेकी स्थिति 

• 	 GST व्यवस्था में व्यवसायों के लिए एक सरलीकृत कर प्रणाली बनाने के लिए कई राज्य और कें द्रीय करों को समाप्त करने की आवश्यकता थी।

	चूंकि इसका मतलब यह था कि राज्यों को इस प्रक्रिया में कई कराधान शक्तियों को छोड़ना पड़ा, इसलिए उन्हें आश्वासन दिया गया था कि GST 
लाग ूहोने के अगले पांच वर्षों के लिए राजस्व हानि की भरपाई की जाएगी। 

• 	 मुआवजे की गणना GST में समाहित राज्य करों में 2015-16 में एकत्रित राजस्व पर 14% साल-दर-साल की वदृ्धि को मानत ेहुए की जानी थी, और 
पान मसाला, तंबाकू, कोयला और कारों जसेै नकुसानदेह और विलासिता संबंधी वस्तुओ ंपर उपकर लवेी द्वारा समर्थित क्षतिपूर्ति उपकर निधि 
स ेप्रेषित की जानी थी।

मआुवज ेका वित्तपोषण

• 	 मुआवजे के लिए संसाधन जुटाने के लिए, माल और सेवा कर परिषद द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, ऐसी वस्तुओ ंपर उस मद पर GST के अलावा उपकर 
लगाया जा रहा ह।ै

 इसे मआुवजा उपकर कहा जाता ह।ै 

• 	 वर्तमान में, कोयल ेके अलावा पान मसाला, तम्बाकू, वातित जल और मोटर कारों जसेै उत्पादों पर क्षतिपरू्ति  उपकर  लगाया जाता ह।ै

मआुवज ेके लिए ऋण व्यवस्था

• 	 महामारी के आर्थिक प्रभाव के कारण कम GST संग्रह के कारण अधिक मआुवज ेकी आवश्यकता हुई और साथ ही, GST क्षतिपरू्ति उपकर का कम 
संग्रह हुआ। 

• 	 2021 में, कें द्र ने एक विशेष प्रावधान के तहत 1.1 लाख करोड़ रुपये उधार लिए थ ेऔर इस ेऋण के रूप में राज्यों को पारित कर दिया था।

• 	 इसका उद्देश्य राज्यों को क्षतिपरू्ति निधि में अपर्याप्त शेष राशि और क्षतिपरू्ति की अल्प-विमोचन के कारण संसाधन के अंतर को परूा करने में मदद करना 
था।

मआुवजा कैस ेएकत्र किया जाता ह?ै

• 	 उपभोक्ता को मुआवजे के लिए भुगतान करना आवश्यक ह।ै 

• 	 यह कें द्र द्वारा एकत्र किया जाता ह ैजो इसे राज्यों को जारी करता ह।ै 

• 	क्षति परू्ति उपकर की आय को लोक निधि में वस्तु और सेवा कर मआुवजा कोष के रूप में जाना जाने वाला एक गरै-व्यपगत निधि में जमा किया 
जाएगा।

• 	 मुआवजे के रूप में राज्यों को देय सभी राशियां कें द्रीय लेखा प्राधिकरणों द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर उक्त निधि से द्वि-मासिक रूप से जारी की 
जाएंगी।

• 	भ ारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से वर्ष के लेखा परीक्षित लेखे प्राप्त करने के बाद अंतिम समायोजन किया जाता ह।ै

कब तक इसका भगुतान किया जाएगा?

• 	 काननू के अनुसार, GST लाग ूहोने की तारीख स ेपांच साल के लिए यानी जनू, 2022 तक इसका भगुतान किया जाना ह।ै 

• 	 तथापि, वित्त वर्ष 21 और वित्त वर्ष 22 के दौरान राज्यों को क्षतिपरू्ति करने के लिए, आरोपित ऋण के पुनर्भुगतान के लिए उपकर लगाया जाना जारी 
रहेगा।

ब्याज दर में वदृ्धि  

संदर्भ: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा हाल ही में तरलता और ऊंची मुद्रास्फीति को कम करने के उद्देश्य से रेपो दर को 40 आधार अंक बढ़ाकर 4.40% और नकद 

आरक्षित अनुपात (CRR) को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 4.50% करने के बाद बैंकिग प्रणाली में ब्याज दरों में वदृ्धि होने का अनुमान ह।ै 

RBI मदु्रास्फीति को कैस ेनियंत्रित करता ह?ै

• 	 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली मौद्रिक नीति के विभिन्न साधनों में रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, मुक्त बाजार प्रचालन, सांविधिक 

तरलता अनुपात (SLR), नकद आरक्षित अनुपात (CRR), तरलता समायोजन सुविधा (LAF), बाजार स्थिरीकरण योजना (MSS) शामिल हैं।

• 	 मुद्रास्फीति से निपटने के लिए RBI द्वारा आमतौर पर उठाए गए कदमों में शामिल हैं 
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 रेपो दरों (वे दरें  जिस पर बैंक RBI से उधार लेते हैं) में वदृ्धि, 

 नकद आरक्षित अनपुात में वदृ्धि, और 

 बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा की गई नकदी पर ब्याज दर में कमी।

•	 संकेतों का उद्देश्य बैंकों को उधार दरों को बढ़ाने और वितरित किए गए ऋण की राशि को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना ह।ै 

	भारतीय रिजर्व बैंक के उपायों स ेRBI को बैंकों स ेपर्याप्त राशि मिलने की उम्मीद ह।ै 

• 	 RBI आंशिक रूप स ेडॉलर के बाजार में अतिरेक को रोकने के लिए बैंकों और निर्यातकों से डॉलर भी खरीदता ह,ै और अप्रत्यक्ष रूप से रुपये की 
मात्रा को बढ़ाता ह।ै 

	दूसरे शब्दों में, कें द्रीय बैंक के हस्तक्षेप का एक वांछनीय उद्देश्य रुपये का अवमलू्यन करना ह,ै जो भारत के निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बना देगा, 
लेकिन इसस ेतरलता भी बढ़ती ह।ै

	इससे निपटने के लिए, RBI "स्टेरीलाइजशेन" प्रक्रिया का प्रयोग करता ह।ै यह बैंकों को स्टेरीलाइजशेन बांड की बिक्री के माध्यम से डॉलर के 
लिए भुगतान किए जाने वाले रुपये को अवशोषित करता ह।ै

ब्याज दरों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी का असर

• 	 घर, वाहन और अन्य व्यक्तिगत और कॉर्पोरट ऋणों पर समान मासिक किस्तों (EMI) में वदृ्धि होने की संभावना ह।ै 

• 	 लगभग चार साल बाद आई रेपो दरों में वदृ्धि के बाद जमा दरों में भी वदृ्धि होने वाली ह।ै

• 	 रेपो दर में वदृ्धि का असर 

	रेपो दर में वदृ्धि- (RBI की प्रमुख नीतिगत दर या जिस दर पर यह बैंकों को उधार देता ह)ै का मतलब ह ैकि बैंकों के लिए धन की लागत बढ़ 
जाएगी। 

	इससे बैंक और NBFC आने वाले दिनों में ऋण और जमा दरों में वदृ्धि करने के लिए प्रेरित होंगे।

	हालांकि, रेपो रेट में बढ़ोतरी से खपत और मांग पर असर पड़ सकता ह।ै  

	RBI द्वारा पिछली रेपो दर में वदृ्धि अगस्त 2018 में की गई थी जिसमें रेपो मे 25 आधार अंक की वदृ्धि की गई थी और यह 6.50% कर दिया था।

• 	 CRR वदृ्धि का प्रभाव

	CRR जमाकर्ताओ ंके धन का वह अनुपात जिसे वाणिज्यिक बैंकों को अनिवार्य रूप से रिजर्व बैंक के पास रखना होता ह।ै 

	CRR में 50-आधार अंक की वदृ्धि स ेबैंकिग प्रणाली स े87,000 करोड़ रुपये कम होने का अनमुान ह।ै 

	तदनुसार बैंकों के उधारी योग्य संसाधन में कमी आएगी।

	इसका मतलब यह भी ह ैकि धन की लागत बढ़ जाएगी और बैंकों के शुद्ध ब्याज मार्जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता ह।ै 

	यदि RBI किसी प्रणाली में अधिक तरलता डालना चाहता ह,ै तो यह CRR को कम करता ह ैऔर उधार देने के लिए अधिक तरलता बैंकों 
के लिए छोड़ दतेा ह।ै यदि RBI प्रणाली स ेतरलता को कम करना चाहता ह,ै तो यह CRR दर को बढ़ाता ह।ै

					     भारत में मौद्रिक नीति के साधन

मुक्त बाजार प्रचालन (OMO): यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपरू्ति को विनियमित करने के लिए सरकारी प्रतिभतूियों, बांड या ट्रेजरी बिलों (T-बिल) की खरीद और 

बिक्री की प्रक्रिया ह।ै अगर RBI मुद्रा संचरण को कम करना चाहती ह ैतो वह OMO बॉन्ड जारी करती ह।ै इन बांडों को खरीदने के लिए धन की खपत होती 

ह,ै इस प्रकार इसने अर्थव्यवस्था के मौद्रिक आधार को कम कर दिया। इसी तरह, मुद्रा आपरू्ति बढ़ाने के लिए, RBI इन बांडों को बेचती ह ैजिससे अर्थव्यवस्था 

का मौद्रिक आधार बढ़ जाता ह।ै भारत में, मुक्त बाजार प्रचालन का संचालन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने कोर बैंकिग समाधान ई-कुबेर के माध्यम से 

किया जाता ह।ै

नकद आरक्षित अनुपात (CRR): यह उस नकदी को संदर्भित करता ह ैजिसे बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निवल मांग और समय देनदारियों (NDTL) 

के प्रतिशत के रूप में बनाए रखना होता ह।ै CRR  में वदृ्धि से बैंकों के लिए अपनी जमा राशि का बड़ा हिस्सा RBI के पास रखना अनिवार्य हो जाता ह।ै इसलिए, 

यह क्रेडिट  के लिए उपलब्ध उनकी जमा राशि को कम करता ह ैऔर वे कम उधार देते हैं जो उनकी लाभप्रदता को प्रभावित करते हैं और अर्थव्यवस्था में धन 

की आपरू्ति को भी कम करते हैं।

सांविधिक तरलता अनुपात (SLR): CRR  के अलावा, भारत में बैंकों को सोने, नकदी और अनुमोदित प्रतिभतूियों के रूप में तरल परिसंपत्तियों को बनाए रखने 

की आवश्यकता होती ह।ै SLR में वदृ्धि/कमी से बैंकों के पास ऋण के लिए धन की उपलब्धता प्रभावित होती ह।ै

तरलता समायोजन सुविधा (LAF): तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के तहत बैंक पुनर्खरीद समझौतों पर RBI से धन खरीदते हैं।

• 	 रेपो दर: यह वह ब्याज दर ह ै जिस पर रिज़र्व बैंक तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के तहत सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभतूियों के 

संपार्श्विक के खिलाफ बैंकों को लघुकालीन तरलता प्रदान करता ह।ै 

• 	 रिवर्स रेपो दर: वह (निश्चित) ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक LAF के तहत पात्र सरकारी प्रतिभतूियों के संपार्श्विक के खिलाफ बैंकों से तरलता को 

अवशोषित करता ह।ै 
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सीमांत स्थायी सुविधा (MSF): इसके तहत, अनुसचूित वाणिज्यिक बैंक अपने सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) में कमी होने पर पोर्टफोलियो में एक सीमा तक 
ब्याज की दंडात्मक दर पर रिजर्व बैंक से रातोंरात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। यह बैंकिग प्रणाली के लिए अप्रत्याशित तरलता के झटके के खिलाफ 
एक सुरक्षा वाल्व प्रदान करता है

बैंक दर: यह वह दर ह ैजिस पर रिज़र्व बैंक विनिमय या अन्य वाणिज्यिक पत्रों के बिलों को खरीदने या फिर से भेजने के लिए तयैार ह।ै

वर्तमान में मदु्रास्फीति के प्रबंधन की आवश्यकता

• 	 दो साल स ेबढ़ रही ह ैमहंगाई

	RBI अधिनियम के अनुसार, RBI को खुदरा मुद्रास्फीति को 4% पर 

लक्षित करना चाहिए। 

	हालांकि, काननू RBI के लिए कुछ छूट निर्धारित करता ह;ै यह 

खुदरा मुद्रास्फीति के लिए किसी भी तरफ 2% अंक से भिन्न होने की 
अनुमति देता ह।ै 

	इसलिए, किसी विशेष महीने में, RBI मुद्रास्फीति को 2% या 6% तक 

होने दे सकता ह।ै

	हालांकि, कें द्रीय बिदु यह ह ैकि कुल मिलाकर, मुद्रास्फीति लगभग 4% होनी चाहिए। 

	2% से 6% की छूट का मतलब यह नहीं ह ैकि RBI मुद्रास्फीति को 6% पर रहने की अनुमति दे सकता ह।ै

	अक्टूबर 2019 के बाद से, केवल एक महीना ऐसा रहा ह ैजब खुदरा मुद्रास्फीति 4% के करीब रही ह।ै 

	अन्य सभी महीनों में, यहां तक कि 2020 में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भी मुद्रास्फीति 4% से ऊपर और अक्सर 
6% के निशान से भी ऊपर रही।

• 	 मदु्रास्फीति “संक्रमणशील” नहीं रही ह-ै

	उच्च मुद्रास्फीति के कारणों में महीनों 

में परिवर्तन हुआ ह ै लेकिन समग्र 
मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई ह।ै 

	कभी-कभी यह कच्चे तेल की उच्च 

कीमतों के साथ-साथ इस तरह के ईधंन 
पर कराधान के उच्च स्तर से प्रेरित रही 
ह-ै जसैा कि वास्तव में अब हो रहा ह ैऔर 
कभी-कभी इसे खाद्य वस्तुओ ंकी कमी, 
शायद बेमौसम बारिश के कारण, से।

	और फिर भी, अक्टूबर 2019 के बाद से 

अधिकांश समय, RBI ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के बजाय ब्याज दरों को कम रखते हुए विकास को बढ़ावा देने को  
प्राथमिकता दी ह।ै 

	यह अक्सर किसी विशेष महीने में मुद्रास्फीति को "संक्रमणशील" के रूप में चित्रित करता ह।ै

• 	 कच्चे तले की कीमतों में तजेी

	भारतीय रिजर्व बैंक ने यकू्रे न युद्ध के मद्देनजर कच्चे तेल की ऊंची कीमतों की ओर इशारा किया ह,ै जो भारत में उच्च मुद्रास्फीति 
के प्रमुख कारणों में से एक ह।ै

• 	 उच्च कोर मदु्रास्फीति

	सबतूों से पता चलता ह ैकि पिछले एक साल में, हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति थोड़ा कम हो गया, लेकिन कोर मुद्रास्फीति (जो 
अनिवार्य रूप से ईधंन और खाद्य कीमतों के प्रभाव से मुक्त मुद्रास्फीति दर ह)ै ने ऊपर जाना शुरू कर दिया था।

	कोर मुद्रास्फीति में वदृ्धि अक्सर अधिक चिताजनक होती ह ैक्योंकि यह दोनों में अर्थात, वदृ्धि और गिरावट के लिए अधिक समय 
लेता ह।ै 

	भोजन और ईधंन की कीमतों में बहुत उतार-चढ़ाव होता ह,ै जबकि कोर मुद्रास्फीति धीरे-धीरे ऊपर या नीचे जाती ह।ै

	इस प्रकार, यदि कोर मुद्रास्फीति 6% पर ह,ै तो यह RBI के लिए अधिक चिताजनक ह ैऔर शायद इसी कारण उक्त नीतिगत 
कार्र वाई एक सकारात्मक दिशा में ह।ै
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गेह की कम खरीद
संदर्भ: सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहंू की खरीद चाल ूविपणन सत्र में 15 साल के निचले स्तर पर होने का अनुमान ह,ै जो पिछले साल के सर्वकालिक उच्च स्तर 
से अधिक ह।ै

इस साल गेह की खरीद

• 	 इस बार 18.5 मिलियन टन (MT) की संभावित खरीद 2007-08 में खरीदे गए 11.1 मीट्रिक टन के बाद से सबस ेकम होगी।

• 	 यह पहली बार होगा कि नई फसल (18.5 मीट्रिक टन) से खरीदा गया गेहंू विपणन मौसम (19 मीट्रिक टन) की शुरुआत में सार्वजनिक 
स्टॉक से कम ह।ै

• 	 यह वर्ष एक अपवाद होगा और 2021-22 के विपरीत होगा, जिसमें शुरुआती स्टॉक (27.3 मीट्रिक टन) और खरीद (43.3 मीट्रिक टन) दोनों के अभतूपरू्व 

स्तर थे।

कम खरीद के कारण:

•	 निर्यात मांग:

 रूस-यकू्रे न युद्ध से आपरू्ति में व्यवधान- दोनों देश वशै्विक गेहंू निर्यात का 28% से अधिक की आपरू्ति करते हैं, लेकिन युद्ध से यह आपरू्ति-प्रणाली 

बुरी तरह से प्रभावित होने के कारण कीमतों में अभतूपरू्व वदृ्धि हुई ह ैजिसके कारण भारतीय अनाज की मांग में और वदृ्धि हुई ह।ै 

• 	 कम उत्पादन:

	मार्च की दूसरी छमाही से, जब फसल अनाज भराव के चरण में थे और कर्नेल में अभी भी स्टार्च, प्रोटीन और अन्य सखेू पदार्थ जमा हो रहे थे तापमान 

में अचानक उछाल के कारण पदैावार में महत्वपूर्ण गिरावट आई ह।ै 
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	मध्य प्रदेश को छोड़कर, जहां मार्च के मध्य तक फसल की कटाई शुरू हो चुकी थी, अधिकांश गेहंू उगाने वाले क्षेत्रों में किसानों ने प्रति एकड़ 
पदैावार में 15-20% की गिरावट की सूचना दी ह।ै

• 	 संभावना

	2006-07 और 2007-08 की भांति गेहंू की कीमतों में मजबतूी आएगी और वशै्विक खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ेगा। उत्पादन और खरीद में कमी के 
कारण बफर स्टॉक कम होगा। 

	इस बार गेहंू में अपेक्षाकृत तंग आपरू्ति की भरपाई चावल के आरामदायक सार्वजनिक स्टॉक द्वारा की जाती ह।ै

	एक अच छ्े मानसून को आगामी खरीफ फसल से उपलब्धता को और बढ़ाया जाना चाहिए और गेहंू की कमी को दूर करना चाहिए।	

आधार डटेा और पलुिस जांच
संदर्भ: हाल ही में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने दिल्ली पुलिस की एक याचिका का विरोध किया, जिसमें जांचकर्ताओ ंको हत्या के एक मामले 
में आरोपियों की पहचान के लिए एक संदिग्ध की तस्वीर और चांस प्रिंट को आधार डेटाबेस के साथ मिलान करने की अनुमति हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय से 
निर्देशों की मांग की गई थी।

	आधार अधिनियम के तहत UIDAI को पुलिस के  साथ किसी भी कोर बायोमेट्रिक जानकारी को साझा करने से निषिद्ध ह।ै 

	UIDAI ने यह भी कहा ह ैकि पुलिस के अनुरोध को स्वीकार करना तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं ह।ै

मामल ेके बारे में: 

• 	 2018 में उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के आदर्श नगर में एक जौहरी की उसकी दुकान में कथित लुटेरों द्वारा हत्या कर दी गई थी। 

• 	 पुलिस ने घटनास्थल से 14 चांस प्रिंट और इलाके में सीसीटीवी कैमरों से फुटेज बरामद किए हैं, जिसमें एक संदिग्ध को दिखाया गया ह।ै 

•	 चांस प्रिंट और फुटेज पुलिस के पास पहले से ही उपलब्ध किसी भी डेटा के साथ मेल नहीं खाता था। जांचकर्ता अब आधार के बायोमेट्रिक डेटाबेस का 
उपयोग करके जांच करना हैं।

आधार क्या ह?ै

• 	 यह प्रत्येक भारतीय व्यक्ति के लिए 12 अंकों की विशिष्ट पहचान ह।ै

• 	 प्रत्येक निवासी भारतीय के लिए पहचानने योग्य सबूत को सशक्त 

बनाता ह।ै

• 	 जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डटेा के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति 

की विशिष्टता निर्धारित की जाती ह।ै 

• 	 प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रकार का एक विशिष्ट आधार नंबर दिया जाएगा।

• 	 यह एक सार्वभौमिक पहचान बनुियादी ढांचा प्रदान करेगा जिसका 

उपयोग किसी भी पहचान-आधारित आवेदन जसेै राशन कार्ड , वीजा, के 
लिए किया जा सकता ह।ै

• 	 आधार के तहत एकत्र की गई जानकारी

	UIDAI द्वारा एकत्र की गई जानकारी विशुद्ध रूप से आधार नंबर जारी करने और आधार नंबर धारकों की पहचान की पुष्टि करने के लिए ह।ै

	UIDAI मौलिक सचूना क्षेत्रों को इकट्ठा करता ह ैताकि पहचान स्थापित की जा सके- 

	नाम, जन्म तिथि, लिग, पता, माता-पिता / अभिभावक का नाम बच्चों के लिए बुनियादी ह,ै हालांकि अन्य के लिए ऐसा नहीं। 

	मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी विवेकाधीन हैं। 

	यह आय, जाति और वर्ग विवरण, स्वास्थ्य, बैंक खाते, संपत्ति का विवरण, शिक्षा आदि जसैी संवदेनशील जानकारी एकत्र नहीं करता ह।ै

	UIDAI विशिष्टता का निर्माण करने के लिए बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करता ह-ै तदनुसार तस्वीरें , 10 उंगलियों के निशान और आईरिस से संबंधित 
बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा करता ह।ै 

	UIDAI को आधार डेटाबेस में व्यक्तिगत डटेा को उजागर करने स ेप्रतिबंधित किया गया ह ैऔर केवल प्रतिक्रियाओ ंकी अनुमति ह ैजो पहचान की 
जांच करने के लिए अनुरोध करने के लिए 'हां' या 'नहीं' के रूप में दी जाती हैं। 

	राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति में अदालत, या एक संयकु्त सचिव द्वारा अनरुोध एकमात्र अपवाद ह।ै 

आधार अधिनियम

• 	 आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और प्रशासन की लक्षित डिलीवरी) अधिनियम, 2016 को संसद द्वारा 2016 में पारित किया गया था।

• 	 इस विधेयक की अधिकांश व्यवस्थाएं भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक (NIAI), 2010 से ली गई हैं। 

• 	 महत्वपूर्ण अंतर- 

 पिछले बिल की पहचान समीक्षा समिति नामक तीन सदस्यीय न्यासी बोर्ड  को नए अधिनियम में नहीं रखा गया था। 

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)
यह आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का पालन करते हुए 
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के 
तहत भारत सरकार द्वारा 12 जुलाई 2016 को स्थापित एक वधैानिक 
प्राधिकरण ह।ै

भारत के सभी निवासियों को 12 अंकों की विशिष्ट पहचान (UID) 
संख्या (आधार) आवंटित करना अनिवार्य ह।ै

UIDAI की स्थापना प्रारभ में भारत सरकार द्वारा जनवरी 2009 में 
योजना आयोग के तत्वावधान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में की 
गई थी।
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 आधार अधिनियम की धारा 8 परूी तरह से NIAI विधेयक, 2010 के समान नहीं ह।ै 

 NIAI विधेयक में बायोमेट्रिक मिलान के लिए बस हां / नहीं विकल्प के साथ बाध्य पुष्टिकरण की अनुमति थी, जबकि आधार अधिनियम अनुरोध 
करने वाली एजेंसी/अधिकारी को व्यक्ति की पहचान से संबंधित अन्य डेटा तक पहँुच की अनुमति देता ह।ै

• 	 आधार अधिनियम और निजता का अधिकार

	आधार संरचना की वधैता को न्यायमरू्ति के0एस0 पुट्टास्वामी और प्रवेश खन्ना ने 2012 में निजता के अधिकार के आधार पर चनुौती दी थी। 

	न्यायमूर्ति पुट्टास्वामी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य का मामला 2018 में  सुप्रीम कोर्ट की संवधैानिक पीठ द्वारा शुरू हुआ था, जिसने 
4:1 के बहुमत से इस प्रश्न के लिए नकारात्मक में फैसला सुनाया था।  

	हालांकि आधार नंबर का हवाला दते ेहुए अनिवार्य बनाने वाल ेकतिपय आदशेों को निरस्त कर दिया गया ह।ै

	व्यक्तिगत आंकड़ों का खुलासा, अपराधों की समझ और निजी निगमों द्वारा आधार पारिस्थितिकी तंत्र के उपयोग जसेै कुछ प्रावधानों को 
अधिनियम स ेहटा दिया गया था।

	आधार अधिनियम की धारा 57 जिसमें निजी संगठनों को प्रमाणीकरण के लिए आधार का उपयोग आवश्यक ह,ै को बेंच द्वारा रद्द कर दिया 
गया ह।ै

• 	 डटेा की गोपनीयता

	आधार अधिनियम के तहत UIDAI को यह आवश्यक ह ैकि वह अपने द्वारा एकत्र की गई पहचान की जानकारी की गोपनीयता और सरुक्षा 
सनुिश्चित करे।

	UIDAI के अनुसार, दिल्ली पलुिस की प्रार्थना अधिनियम की धारा 29 के विपरीत ह,ै जो इसे कोर बायोमेट्रिक जानकारी- फिगरप्रिंट, आईरिस 
स्कै न या ऐसी किसी भी बायोमेट्रिक विशेषता को किसी भी एजेंसी के साथ "किसी भी कारण से" साझा करने से रोकती ह।ै

	UIDAI ने यह भी कहा ह ैकि आधार धारक की सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी के साथ कोई आधार डटेा साझा नहीं किया 
जा सकता ह।ै

	धारा 33, जिस प्रावधान के तहत दिल्ली पुलिस ने अदालत से संपर्क  किया ह,ै वह  केवल फोटो या प्रमाणीकरण रिकॉर्ड  सहित पहचान की 
जानकारी के प्रकटीकरण की अनुमति देता ह,ै न कि कोई कोर बायोमेट्रिक जानकारी। 

	इसके अलावा, अदालत  “प्राधिकरण [और संबंधित आधार नंबर धारक] को सुनवाई का अवसर दिए बिना” आदशे पारित नहीं कर सकती ह।ै

विनिमय दर
संदर्भ: हाल ही में, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 77.6 की सर्वकालिक निम्न विनिमय दर पर पहंुच गया।

विनिमय दर क्या ह?ै

• 	 विनिमय दर हमें बताती ह ैकिसी विशेष मुद्रा 

की तुलना में, विशेषकर अमेरिकी डॉलर, 
रुपया कितना महंगा या सस्ता ह।ै अर्थात 
एक अमरेिकी डॉलर खरीदने के लिए 
कितने रुपये की आवश्यकता होती ह।ै 

• 	 एक अमेरिकी उत्पाद या सेवा खरीदने 

(आयात) करने के लिए, भारतीयों को पहल े
डॉलर खरीदने की आवश्यकता होती ह ै
और फिर उत्पाद खरीदने के लिए उन डॉलर 
का उपयोग करना पड़ता ह।ै 

	भारत से कुछ उत्पाद या सेवा खरीदने 
वाले अमेरिकियों के लिए भी यही सच ह।ै

• 	 यदि रुपये की विनिमय दर “गिरती ह”ै, 
तो इसका मतलब ह ै कि अमेरिकी सामान 
खरीदना महंगा हो जाएगा। 

	साथ ही भारतीय निर्यातकों को फायदा हो सकता ह ैक्योंकि अब उनका माल अमेरिकी ग्राहकों के लिए ज्यादा आकर्षक (या सस्ता) ह।ै

• 	 विनिमय दर का निर्धारण:

 मकु्त बाजार अर्थव्यवस्था में, विनिमय दर रुपये और डॉलर की आपरू्ति और मांग से तय होती ह।ै

 हालांकि, भारत में, विनिमय दर पूरी तरह स ेबाजार द्वारा निर्धारित नहीं की जाती ह।ै

	समय-समय पर, RBI विदशेी मदु्रा बाजार में हस्तक्षेप करता ह ैताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रुपये की "कीमत" में बहुत अधिक उतार-
चढ़ाव न हो या यह एक बार में बहुत अधिक न बढ़े या गिर न जाए।
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अन्य मदु्राओ ंकी तलुना में रुपये की मांग और आपूर्ति का निर्धारण

• 	 भगुतान संतलुन (BOP) अनिवार्य रूप से इस बात का समग्र बही खाता ह ैकि दुनिया के बाकी हिस्सों द्वारा कितने रुपये की मांग की गई थी और 

भारतीयों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा (यानी, सभी देशों की मुद्राओ)ं की मांग की गई थी।

• 	 BOP को दो “खातों”– चाल ूऔर पंूजी खाता में विभाजित किया गया ह।ै 

• 	 चाल ूखाता उन सभी लेन-देनों को संदर्भित करता ह ैजो वर्तमान खपत से संबंधित हैं; 

	माल के निर्यात या आयात (कारों, गजेैट्स आदि) से जुड़े सभी लेनदेन चाल ूखाते के भीतर “व्यापार खात”े के तहत लॉग इन किए जाते हैं।

	लोग “अदृश्य” में भी व्यापार करते हैं, यह उपश्रेणी सवेाओ ंके निर्यात और आयात को संदर्भित करता ह ै(जसेै कि एक अमेरिकी फर्म को सॉफ्टवेयर 

बेचने वाली भारतीय कंपनी, या कुछ भारतीयों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाला एक यरूोपीय बैंक, या बस विदेशों में काम करने वाले भारतीय 

भारत में अपने परिवारों को पसेै वापस भेजते हैं)।

• 	 पंूजी खाता निवेश प्रयोजनों के लिए लेन-देन को संदर्भित करता ह।ै

	पूंजी खाते में निवशे (जसेै कि अमेरिका में जमीन खरीदने वाला एक भारतीय, या भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में निवेश करने वाली जापानी फर्म) के 

साथ-साथ भारत और अन्य देशों के बीच ऋण का आदान-प्रदान शामिल ह।ै

रुपये की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव

• 	 दो उदाहरण:

• 	 कच्चे तले की कीमतों में तजेी स ेवदृ्धि हुई ह।ै 

	भारत अपने तले का 80% आयात करता ह,ै रुपये डॉलर अनुपात में वदृ्धि होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल को खरीदने के लिए अधिक 

डॉलर की आवश्यकता होगी।

	इससे रुपया और कमजोर होगा क्योंकि भारत की डॉलर की मांग बढ़ जाएगी जबकि दनुिया की रुपये की मांग जस की तस बनी रहेगी। 

	इससे व्यापार घाट ेके साथ-साथ BOP तालिका में चाल ूखाते में भी घाटा दिखाई देगा।

• 	 अमरेिकी कें द्रीय बैंक अपनी ब्याज दरों को बढ़ाता ह ैऔर भविष्य में उन्हें और बढ़ाने के लिए तयैार दिख रहा ह।ै 

	वशै्विक निवशेक जो भारत में अपना पसैा लगा रहे थे (जिसके लिए उन्होंने रुपये की मांग की थी) इस ेबाहर निकालने और अमरेिका में निवशे 

करने पर विचार करें गे  (जिसके लिए वे इसके बजाय डॉलर की मांग करें गे)। 

	फिर से, रुपया कमजोर हो जाएगा। 

	इस तरह के लेनदेन को पंूजी खात ेमें दर्ज किया जाएगा।

RBI की भूमिका

• 	 रुपये की गिरावट को स्थिर करने के लिए, RBI बाजार में अपने विदेशी मुद्रा भंडार में मौजदू कुछ डॉलर बेच देता ह।ै 

 यह बाजार से बहुत सारे रुपये को आकर्षित कर रुपये और डॉलर के बीच मांग और आपरू्ति के अंतर को कम करेगा। 

 यही कारण ह ैकि फरवरी में यूक्रेन  में यदु्ध शुरू होने  के बाद से RBI का विदशेी मदु्रा भंडार तजेी स ेकम हो गया ह।ै

विदशेी अंशदान (विनियमन) अधिनियम

हाल ही में, CBI ने 40 स्थानों पर छाप ेमारे और गहृ मंत्रालय के विदेशी प्रभाग के छह अधिकारियों से कुछ गरै-सरकारी संगठनों को विदेशी अंशदान (विनियमन) 

अधिनियम, 2010 के तहत मंजरूी देने के लिए कथित रूप से रिश्वत लेने के लिए पछूताछ की।

विदशेी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA)

• 	 FCRA विदशेी दान को विनियमित करता ह ैऔर यह सुनिश्चित करता ह ैकि इस तरह के योगदान आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें। 

• 	 इसे पहली बार 1976 में अधिनियमित किया गया था, और 2010 में संशोधित किया गया था।  

• 	 FCRA उन सभी संघों, समूहों और गरै-सरकारी संगठनों पर लाग ूहोता ह ैजो विदेशी दान प्राप्त करने का इरादा रखते हैं।

• 	 ऐसे सभी गरै सरकारी संगठनों के लिए FCRA के तहत खदु को पंजीकृत करना अनिवार्य ह।ै

• 	 पंजीकरण शुरू में पांच साल के लिए वधै ह ैऔर यदि वे सभी मानदंडों का पालन करते हैं तो बाद में इसे नवीनीकृत किया जा सकता ह।ै 

• 	 पंजीकृत संघ सामाजिक, शकै्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृति क उद्देश्यों के लिए विदशेी योगदान प्राप्त कर सकत ेहैं।

• 	 आयकर की तर्ज पर वार्षिक विवरणी दाखिल करना अनिवार्य ह।ै 
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2015 में, गहृ मंत्रालय ने FCRA के तहत नए नियमों को अधिसचूित किया, जिसमें गरै-सरकारी संगठनों को यह वचन देने की आवश्यकता थी कि विदेशी धन 

की स्वीकृति भारत की संप्रभता और अखंडता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने या किसी भी विदेशी राज्य के साथ मतै्रीपरू्ण संबंधों को प्रभावित करने की संभावना 

नहीं ह ैऔर सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित नहीं करती ह।ै 

इसमें यह भी कहा गया ह ैकि ऐस ेसभी गरै-सरकारी संगठनों को या तो राष्ट्रीयकृत या निजी बैंकों में खातों का संचालन करना होगा, जिनके पास कोर बैंकिग 

सुविधाएं हैं ताकि सुरक्षा एजेंसियों को वास्तविक समय के आधार पर पहंुच की अनुमति मिल सके।

FCRA की पषृ्ठभूमि और उसके बाद के संशोधन

• 	 FCRA को 1976 में आपातकाल के दौरान इस आशंका के बीच अधिनियमित किया गया था कि विदेशी शक्तियां स्वतंत्र संगठनों के माध्यम से देश 

में पसैा लगाकर भारत के मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं। 

• 	 काननू ने व्यक्तियों और संघों को विदशेी दान को विनियमित करने की मांग की ताकि वे “एक संप्रभ लोकतांत्रिक गणराज्य के मलू्यों के अनुरूप 

तरीके से” काम कर सकें ।

• 	वि देशी निधियों के उपयोग पर “काननू को समेकित करने” और “राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि” के लिए उनके उपयोग को 

“प्रतिबंधित” करने के लिए 2010 में UPA सरकार के तहत एक संशोधित FCRA अधिनियमित किया गया था।

• 	 काननू को 2020 में वर्तमान सरकार द्वारा फिर स ेसंशोधित किया गया था, जिससे सरकार को गरै-सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति 

और उपयोग पर सख्त नियंत्रण और जांच की गई थी।

• 	 मोटे तौर पर, FCRA को विदेशी दान प्राप्त करने की मांग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति या गरै सरकारी संगठन की आवश्यकता होती ह ैकि वह-

	अधिनियम के तहत पंजीकृत हो, 

	दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक के विदेशी निधियों की प्राप्ति के लिए एक बैंक खाता हो  

	उन निधियों का उपयोग केवल उस उद्देश्य के लिए करना जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया ह ैऔर जसैा कि अधिनियम में निर्धारित किया गया ह।ै

• 	 उन्हें वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की भी आवश्यकता होती ह,ै और वे किसी अन्य गरै-सरकारी संगठन को धन हस्तांतरित नहीं कर सकत।े 

• 	 अधिनियम निम्नलिखित को विदशेी धन की प्राप्ति स ेप्रतिबंधित करता है

 चुनाव प्रत्याशी

 पत्रकारों या समाचार पत्र और मीडिया प्रसारण कंपनियां, 

 न्यायाधीश और सरकारी कर्मचारी, 

 विधायिका के सदस्य 

 राजनीतिक दल या उनके पदाधिकारी 

 एक राजनीतिक प्रकृति के संगठन।

FCRA पंजीकरण कैस ेदिया जाता ह?ै

• 	 FCRA पंजीकरण उन व्यक्तियों या संघों को प्रदान किए जाते हैं जिनके पास निश्चित सांस्कृति क, आर्थिक, शकै्षिक, धार्मिक और सामाजिक 

कार्यक्रम होत ेहैं।

• 	 गहृ मंत्रालय आवेदक के परू्ववतृ्त में आसूचना ब य्ूरो के माध्यम स ेजांच करता ह,ै और तदनुसार आवेदन को संसाधित करता ह।ै

• 	 FCRA के तहत, आवेदक 

	काल्पनिक या बेनामी नहीं होना चाहिए;  

	एक धार्मिक विश्वास से दूसरे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन या बल के माध्यम से रूपांतरण के उद्देश्य से गतिविधियों में शामिल होने के लिए 

मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए या दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए था।

	सांप्रदायिक तनाव या वमैनस्य पदैा करने के लिए मुकदमा या दोषी ठहराया भी नहीं जाना चाहिए था; 

	निधियों के विपथन या दुरूपयोग का दोषी नहीं पाया जाना चाहिये; 

	राजद्रोह के प्रचार में संलग्न या संलग्न होने की संभावना नहीं होनी चाहिए।

• 	 गहृ मंत्रालय को 90 दिनों के भीतर आवदेन को अनमुोदित या अस्वीकार करने की आवश्यकता ह।ै 

• 	 दिए गए समय में आवेदन को संसाधित करने में विफलता के मामले में, गहृ मंत्रालय से गरै-सरकारी संगठन को इसके कारणों के बारे में सूचित 

करने की उम्मीद की जाती ह।ै
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पंजीकरण रद्द करना 

• 	 सरकार किसी भी गरै सरकारी संगठन द्वारा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में FCRA पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती ह।ै 

• 	 रद्द करने के लिए आधार:

	यदि किसी जांच आवेदन में एक गलत बयान पाया जाता ह;ै 

	यदि गरै सरकारी संगठन द्वारा प्रमाण पत्र या नवीकरण के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन पाया जाता ह;ै 

	यदि यह लगातार दो वर्षों से समाज के लाभ के लिए अपने चुने हुए क्षेत्र में किसी भी उचित गतिविधि में संलग्न नहीं ह;ै  

	यदि यह निष्क्रिय हो गया ह।ै

	यदि “कें द्र सरकार की राय में, सार्वजनिक हित में प्रमाण पत्र रद्द करना आवश्यक ह”ै, 

	जब किसी लेखा परीक्षा में विदेशी निधियों के दुरूपयोग के संदर्भ में किसी गरै-सरकारी संगठन के वित्तीय अनियमितताएं पाई जाती हों।

• 	 FCRA के अनुसार, प्रमाण पत्र रद्द करने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता ह ैजब तक कि संबंधित व्यक्ति या गरै सरकारी संगठन को 

सनुवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो। 

• 	 एक बार जब किसी गरै सरकारी संगठन का पंजीकरण रद्द हो जाता ह,ै तो यह तीन साल के लिए फिर स ेपंजीकरण के लिए पात्र नहीं होगा।

• 	 मंत्रालय के पास जांच लंबित 180 दिनों के लिए एक गरै सरकारी संगठन के पंजीकरण को निलंबित करने की भी शक्तियां हैं, और इसके फंड को 

फ्रीज कर सकते हैं।

• 	 सरकार के सभी आदेशों को हाईकोर्ट में चनुौती दी जा सकती ह।ै

गेह के निर्यात पर प्रतिबंध

संदर्भ: हाल ही में, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में कें द्र सरकार ने कुछ मामलूी अपवादों के साथ गेहंू के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया ह।ै 

• 	 अपवादों के प्रावधान उनके लिए किया गया ह ैजिनके पास अपरिवर्तनीय साख पत्र हैं या जहां आयात करने वाले देशों की सरकारों ने खाद्य सुरक्षा 

उद्देश्यों के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया ह।ै

इस तरह का कठोर निर्णय क्यों लिया जाना चाहिए?

• 	ख ाद्य और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के कारण भारत की वार्षिक खदुरा मदु्रास्फीति को अप्रैल 2022 में आठ साल के उच्चतम स्तर 7.79% पर पहँुच गई। 

• 	 बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण, भारत में गेह की कीमतें रिकॉर्ड  उच्च स्तर पर 

पहंुच गई हैं, कुछ बाजारों में यह 25,000 रुपये प्रति टन तक पहंुच गई हैं, जो 

सरकार के न्यूनतम समर्थन मलू्य 20,150 रुपये से काफी ऊपर ह।ै

• 	 इस साल गेह के उत्पादन में कोई नाटकीय गिरावट नहीं आई थी, लेकिन 

अनियमित निर्यात ने स्थानीय कीमतों में वदृ्धि की थी।

• 	 इस तरह के एक कदम का प्रभाव:

	यह वशै्विक बाजारों में किसी भी वस्तु के विश्वसनीय आपरू्तिकर्ता के रूप में 

भारत की विश्वसनीयता को प्रभावित करता ह।ै यह संकेत देता ह ैकि हमारे 

पास कोई विश्वसनीय निर्यात नीति नहीं ह।ै 

	यह भारत की व्यापार नीतियों में एक उपभोक्ता पूर्वाग्रह को भी दर्शाता ह।ै 

यह उपभोक्ता परू्वाग्रह ह ैजो अप्रत्यक्ष रूप स ेकिसान विरोधी हो जाता ह।ै 

• 	 व्यापारियों पर स्टॉकिग सीमा लाग ूकरना और निर्यात प्रतिबंध, सभी किसानों पर एक अंतर्निहित कर के रूप में कार्य करते हैं। 

• 	 सभी OECD देश, और चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया आदि जसेै अन्य बड़े देश अपने किसानों को शुद्ध सकारात्मक समर्थन प्रदान करते हैं, लेकिन भारत 

अभी भी बाजार और निर्यात नियंत्रण के माध्यम से अपने किसानों पर अप्रत्यक्ष कर आरोपित कर देता ह।ै 

• 	 उस समय निर्यात प्रतिबंध, जब रूस-यूक्रेन  यदु्ध वशै्विक वस्तु बाजारों में अनिश्चितता पदैा कर रहा ह,ै अपनी साझा वशै्विक जिम्मेदारी निभाने में भारत 

की छवि पर भी नकारात्मक असर डालता ह ैक्योंकि यह स्थिति को और खराब कर देगा।
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संभावित विकल्प -

• 	 सरकार अपनी गेहंू खरीद बढ़ाने के लिए MSP के उपर 200-250 रुपये प्रति 

क्विंटल के बोनस की घोषणा कर सकती थी।

• 	प्र धानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में गेहंू की जगह चावल का वितरण।

• 	 सरकार कुछ न य्ूनतम निर्यात मूल्य (MEP) लगाकर निर्यातों को नियमित 

कर सकती थी। लेकिन इसके बजाय, इसने निर्यात पर एकमुश्त प्रतिबंध 

का विकल्प चुना। 

• 	 यह माना जा सकता ह ै कि मदु्रास्फीति आज एक वशै्विक घटना ह ैजो 

कें द्रीय बैंकों द्वारा अंतःक्षेपित की गई अत्यधिक तरलता और दुनिया भर में 

ढीली राजकोषीय नीतियों के कारण ह।ै 

 भारत के गेह निर्यात प्रतिबंध स ेघरेल ूमुद्रास्फीति को नियंत्रित करने 

में मदद नहीं मिलेगी।

रेस्तरां द्वारा वसूला गया सवेा शलु्क

कें द्र ने ग्राहकों पर रेस्तरां मालिकों द्वारा लगाए गए सेवा शुल्क क संदर्भ में उनकी 

एक बठैक बुलाई ह।ै 

सवेा शलु्क के बारे में

• 	भ ारत में एक रेस्तरां बिल में शामिल हैं 

	खाद्य शुल्क (मेन ूसे), 

	अतिरिक्त सेवा प्रभार का एक (5 से 15 %के बीच) 

और 

	इस राशि पर 5%GST (IGST+SGST)। 

• 	 GST काननू के अनुसार एक अनिवार्य घटक ह,ै 

जबकि सवेा शलु्क वकैल्पिक माना जाता ह।ै  

	यह दुनिया भर में ग्रेच्युटी या टिप के रूप में जाना 

जाता ह।ै

• 	 अधिकांश रेस्तरां अपने दम पर सवेा शलु्क तय 

करत ेहैं, और इसे तारांकन चिह्न के साथ मेन ूके नीचे 

प्रिंट करते हैं। 

• 	 यह घटक प्रायः विवादों में रहा ह,ै और उपभोक्ताओ ंका 

तर्क  ह ैकि वे इसका भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं 

हैं।

• 	र स्तरां द्वारा अपने संरक्षकों पर सेवा शुल्क बाध्यकारी 

बनाने की कई शिकायतों के बाद, उपभोक्ता मामलों 

के मंत्रालय ने “होटलों / रेस्तरां द्वारा उपभोक्ताओ ंस े

सवेा शलु्क वसूलने स ेसंबंधित निष्पक्ष व्यापार प्रथाओ ंपर दिशानिर्देश” जारी किए थे, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि

	सेवा का एक घटक एक ग्राहक द्वारा आदेशित खाद्य और पेय पदार्थों के प्रावधान में निहित ह,ै और इसलिए उत्पाद के मूल्य निर्धारण स ेवस्तु और 

सवेा घटकों दोनों को आवरण करने की उम्मीद की जाती ह।ै

	इसने यह भी कहा कि होटल और रेस्तरां “सेवा शुल्क के नाम पर उनकी स्पष्ट सहमति के बिना” ग्राहकों से टिप वसलूते हैं, जो अनचुित ह।ै 

	इसमें कहा गया ह ैकि बिल स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर सकता ह ैकि सेवा शुल्क स्वैच्छिक ह,ै और बिल के सेवा शुल्क कॉलम को भुगतान करने से 

पहले ग्राहक को भरने के लिए खाली छोड़ दिया जा सकता ह।ै
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फंड कहां जाता ह?ै

• 	 रेस्तरां का दावा ह ैकि इस प्रकार एकत्र किए गए सेवा शुल्क का एक बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के पास जाता ह,ै जबकि बाकी अच छ्े  
और बुरे समय के दौरान उनकी मदद करने के लिए एक कल्याण निधि में रखा जाता ह।ै

• 	 यदि कोई इसके लिए भुगतान नहीं करना चाहता ह,ै तो वे इसे हटाने के लिए अनरुोध कर सकता ह।ै 

• 	 रेस्तरां का कहना ह ैकि ग्राहक शलु्क का भगुतान नहीं करने का फैसला कर सकत ेहैं और सीधे बरैा को टिप दे सकते हैं, 
लेकिन इस मामले में, बकैरूम कर्मचारियों को कुछ भी नहीं मिलता ह।ै 

• 	 एक सेवा शुल्क यह सुनिश्चित करता ह ैकि सभी कर्मचारियों के सदस्यों को समान रूप से पुरस्कृ त किया जाए।

वर्तमान समस्या

• 	 मुद्दा यह ह ैकि लगभग सभी रेस्तरां ने डिफ़ॉल्ट बिलिगं विकल्प के रूप में सेवा शुल्क (अपने स्वयं के समझौते पर तय) रखा ह,ै और यदि 
कोई उपभोक्ता जानता ह ैकि यह अनिवार्य नहीं ह ैऔर इसे हटा देना चाहता ह ैया बरैा को सीधे टिप देना चाहता ह,ै तो प्रबंधन को 
समझाने की जिम्मेदारी उपभोक्ता पर ह ैकि वे इसका भुगतान क्यों नहीं करना चाहते हैं। 

• 	 विभाग का कहना ह ैकि उन्हें कई शिकायतें मिलीं, जिसमें कहा गया ह ैकि इससे उन्हें सार्वजनिक शर्मिंदगी का अनुभव होता ह ैऔर 
भोजन के अनुभव को खराब करता ह ैक्योंकि इसके अंत में, वे या तो चुपचाप चार्ज का भुगतान करते हैं और छला हुआ महससू करते 
हैं, या इसे हटाने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती ह।ै 

• 	 साथ ही यह चार्ज कहां जाता ह,ै इस बारे में कोई पारदर्शिता नहीं ह।ै

चीनी निर्यात पर अंकुश 

संदर्भ: सरकार ने चीनी के निर्यात को “प्रतिबंधित” करने का फैसला किया, जो 1 जून स ेप्रभावी होगा।

नवीनतम प्रतिबंध क्या हैं?

• 	 सरकार ने चीनी के निर्यात को ‘खलुी श्रेणी’ से ‘प्रतिबंधित’ श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया ह,ै जिसके लिए किसी भी सरकारी हस्तक्षेप की 

आवश्यकता नहीं ह।ै 

	इसका मतलब यह ह ैकि चीनी के निर्यात की अनुमति केवल उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत चीनी निदेशालय 

से विशिष्ट अनमुति के साथ दी जाती ह।ै

• 	 गेहंू के विपरीत, चीनी पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं ह।ै

 इसे निर्यात किया जा सकता ह,ै लेकिन 1 जनू से व्यापारियों को विदेशों में बिक्री के लिए अनुमति प्राप्त करनी होगी।

• 	 छह साल में यह पहली बार ह ैजब भारत ने चीनी के निर्यात को सीमित किया ह।ै

प्रतिबंधों के पीछे का कारण 

• 	 घरेल ूबाजार में चीनी की उपलब्धता में सधुार और कीमतों में वदृ्धि को रोकने के लिए ये  प्रतिबंध लगाए गए हैं।

• 	च ीनी के निर्यात को सीमित करने का यह कदम ऐसे समय में उठाया गया ह ैजब अप्रैल में खदुरा मदु्रास्फीति आठ साल के उच्चतम स्तर 7.79% पर 

पहंुच गई ह।ै

• 	 सरकार की चिता अगले सीजन की शुरुआत के लिये ह ैजो अक्टूबर में शुरू होता ह,ै कम स्टॉक ह।ै 

• 	 इस दौरान बकैअप स्टॉक की कमी स ेघरेल ूबाजार में कीमतें बढ़ सकती हैं।

• 	प्रति बंध दुनिया भर में बढ़त ेखाद्य संरक्षणवाद का एक और संकेत भी हैं, क्योंकि प्रमुख उत्पादक कृषि निर्यात पर अंकुश लगा रहे हैं, जो फरवरी में 

यकू्रे न पर रूस के आक्रमण से शुरू होने वाले आपरू्ति सदमे को और बढ़ाते हैं।

भारत का निर्यात

• 	 वर्ष 2020-21 में, 60 लाख मीट्रिक टन 
(LMT) के लक्ष्य की तुलना में, लगभग 
70 LMT चीनी का निर्यात किया गया था

• 	 प्रमखु आयातक दशे इंडोनेशिया, 
अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, 
संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया और 
अन्य अफ्रीकी देश हैं।

• 	 मंत्रालय के अनुसार, 2021-22 में भारत का 

चीनी निर्यात 15 गनुा बढ़कर 70 लाख टन हो गया।
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चीनी उत्पादन 

• 	 देश में गन्ने की बंपर फसल हुई ह।ै 

• 	 2021-22 में भरपरू मानसनू के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र में, जो देश में शीर्ष चीनी उत्पादक ह,ै पिछले वर्ष की तुलना में गन्ने की खेती में 22 लाख 
हेक्टेयर का विस्तार हुआ।  

 राज्य में 138 लाख टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान ह,ै जो पिछले साल की तुलना में 30% अधिक ह।ै

• 	 चाल ू2021-22 विपणन वर्ष में भारत में चीनी का उत्पादन अब तक 14% बढ़कर 34.2 मिलियन टन (MT) हो गया ह ैऔर इसके 35.5 मीट्रिक टन के 
रिकॉर्ड  को छूने की उम्मीद ह।ै 

दनुिया पर प्रभाव

• 	 निर्यात प्रतिबंधों का वशै्विक चीनी बाजार पर महत्वपरू्ण प्रभाव पड़ने की संभावना ह ैक्योंकि भारत एक प्रमखु उत्पादक और निर्यातक ह।ै

• 	 दुनिया भर में वस्तुओ ंकी कीमतों के सर्पिल के बीच, भारत की निर्यात सीमाएं अंतरराष्ट्रीय कीमतों को अधिक बढ़ा सकती हैं। 

• 	 अधिकांश चीनी स्टॉक 52 सप्ताह के उच्च स्तर से 30% से 40% तक गिर गए हैं, लेकिन निर्यात प्रतिबंध घरेल ूइथेनॉल उत्पादन के लिए अधिक 
अधिशषे गन्ने को सलुभ बना देंगे, जो एक प्राथमिक सरकारी उद्देश्य ह।ै

• 	 हालांकि वाणिज्य मंत्रालय ने पुष्टि की ह ैकि वह कमजोर दशेों और पड़ोसियों को निर्यात की अनमुति देना जारी रखगेा।

भारत का चीनी उद्योग

• 	 कपड़ा उद्योग के बाद, चीनी उद्योग भारत में दूसरा सबस ेमहत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग ह।ै महाराष्ट्र चीनी का प्रमुख उत्पादक ह,ै इसके बाद दूसरे नंबर 
पर उत्तर प्रदेश ह।ै

उत्तर और दक्षिण भारत का चीनी उद्योग

• 	 आजकल, प्रायद्वीपीय भारत में चीनी उद्योग की बेहतर आकर्षक परिस्थितियों के कारण उत्तर भारत का चीनी उद्योग प्रायद्वीपीय भारत की ओर बढ़ रहा ह।ै

• 	 प्रायद्वीपीय भारत में चीनी उद्योगों के लिए अनकूुल परिस्थितियां:

 	 समुद्र से निकटता और उष्णकटिबंधीय जलवायु की उपलब्धता के कारण, उत्तर भारत की तुलना में प्रायद्वीपीय भारत में प्रति इकाई क्षेत्र में गन्ने की 
अधिक पदैावार होती ह।ै

 	 गन्ने की एक उष्णकटिबंधीय किस्म जो प्रायद्वीपीय भारत के लिए उपयुक्त ह,ै विकसित की गई ह ैजिसमें सकु्रोज की मात्रा अधिक ह।ै

 	 उत्तर भारत की तुलना में प्रायद्वीपीय भारत में पेराई अवधि लंबी ह।ै

 	 प्रायद्वीपीय भारत का चीनी उद्योग नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित ह ैऔर वे उत्तर के चीनी उद्योग की तुलना में नए हैं।

 	 चीनी मिलें बड़े पमैाने पर एक सहकारी समिति द्वारा संचालित की जाती हैं और वे उत्तर भारत की तुलना में प्रायद्वीपीय भारत में अच्छी तरह से 
प्रबंधित हैं।

डॉलर के मकुाबल ेभारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट 
संदर्भ: हाल ही में, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक सर्वकालिक निचले स्तर पर पहंुच गया, और डॉलर के मकुाबल े77.63 पर बिक रहा था। 

डॉलर के मकुाबल ेरुपये के मूल्यह्रास का कारण:

• 	 अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा बेंचमार्क  ब्याज दर में वदृ्धि:

 	 इस साल मार्च से, अमेरिकी फेडरल रिजर्व अपनी बेंचमार्क  ब्याज दर बढ़ा रहा ह,ै जिसस ेनिवशेक उच्च रिटर्न के लिए भारत जसै ेउभरत ेबाजारों 
स ेपंूजी निकलने और अमरेिका में वापस निवशे के लिए की मांग कर रहे हैं। 

 	 बदले में, उभरत ेबाजार की मदु्राओ ंपर दबाव पड़ रहा ह ैजो इस साल अब तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हो गए हैं। 

 	 यहां तक कि यूरो और येन जसैी विकसित बाजार मदु्राओ ंमें डॉलर के मकुाबल ेमूल्यह्रास  दिखा ह ैऔर डॉलर सचूकांक इस साल अब तक 8% 
से अधिक ह।ै

• 	 उच्च चाल ूखाते का घाटा:

 	 भारत के वस्तुओ ंऔर सेवाओ ंके निर्यात और आयात के बीच के अंतर को मापने वाले चाल ूखाता घाटा, चाल ूवित्त वर्ष में सकल घरेल ूउत्पाद के 
3.3% के 10 साल के उच्च स्तर पर पहंुचने की उम्मीद ह।ै

 	 इसका मतलब यह ह ैकि वशै्विक तले की बढ़ती कीमतों के बीच भारत की आयात मांग स ेरुपये पर नकारात्मक प्रभाव की संभावना ह ै
जब तक कि विदेशी निवेशक घाटे को निधि देने के लिए देश में पर्याप्त पूंजी नहीं डालते। 

 	 लेकिन जब अमेरिका में निवेश पर रिटर्न बढ़ रहा ह ैतो विदशेी निवशेकों के भारत में पंूजी लगाने की संभावना नहीं ह।ै 
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वर्तमान स्थिति:

• 	 भारतीय रुपये में इस साल लगातार गिरावट देखी जा रही ह,ै जो 2022 की शुरुआत से अमरेिकी डॉलर के मकुाबल ेलगभग 4% खो रहा ह।ै

• 	 भारत का विदशेी मदु्रा भंडार भी 600 अरब डॉलर स ेनीचे आ गया ह,ै जो 3 सितंबर, 2021 के बाद से लगभग 45 अरब डॉलर तक गिर गया ह,ै जब 
विदेशी मुद्रा भंडार 642 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर था। 

• 	 विदशेी मदु्रा भंडार क्यों गिर रहा ह?ै

 	 माना जा रहा ह ैकि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट काफी हद तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुपये को समर्थन देने के लिए उठाए गए 
कदमों के कारण हुई ह।ै 

 	 विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट  भी RBI द्वारा भंडार के रूप में रखी गई परिसंपत्तियों के डॉलर मूल्य में गिरावट के कारण ह।ै

 	 उदाहरण के लिए, यदि भंडार का एक हिस्सा यरूो में ह ैऔर यरूो डॉलर के मुकाबले कम हो जाता ह,ै तो इससे विदेशी मुद्रा भंडार के मलू्य में गिरावट 
आएगी। 

RBI रुपये की मांग में सधुार कैस ेकर सकता ह?ै

 	RBI की नीति का उद्देश्य अनचुित अस्थिरता या निवेशकों के बीच अनावश्यक घबराहट के बिना रुपये को बाजार में अपना प्राकृतिक मलू्य खोजने 
की अनुमति देना ह।ै  

 	सरकारी बैंकों को आमतौर पर RBI द्वारा रुपये को कुछ समर्थन देने के लिए डॉलर बेचने का निर्देश दिया जाता ह।ै

 	इस प्रकार रुपये के बदल ेमें खलु ेबाजार में डॉलर बेचकर, RBI रुपये की मांग में सुधार कर सकता ह ैऔर इसकी गिरावट को कम कर सकता ह।ै 

रुपये का मूल्य क्या निर्धारित करता ह?ै 

• 	 किसी भी मुद्रा का मलू्य मुद्रा की मांग के साथ-साथ इसकी आपूर्ति द्वारा निर्धारित किया जाता ह।ै 

 	 जब किसी मुद्रा की आपरू्ति बढ़ जाती ह,ै तो उसका मूल्य गिर जाता ह।ै 

 	 दूसरी ओर, जब मुद्रा की मांग बढ़ जाती ह,ै तो इसका मूल्य बढ़ जाता ह।ै 

• 	 व्यापक अर्थव्यवस्था में, कें द्रीय बैंक मुद्राओ ंकी आपरू्ति का निर्धारण करते हैं, जबकि मुद्राओ ंकी मांग अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओ ंऔर सवेाओ ं
की मात्रा पर निर्भर करती ह।ै 

• 	 विदशेी मदु्रा बाजार में, रुपये की आपूर्ति आयात और विभिन्न विदशेी परिसंपत्तियों की मांग से निर्धारित होती ह।ै 

	इसलिए, यदि तले आयात करने की उच्च मांग ह,ै तो इससे विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये की आपूर्ति में वदृ्धि हो सकती ह ैऔर रुपये के मूल्य में 
गिरावट आ सकती ह।ै 

	दूसरी ओर, विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये की मांग भारतीय निर्यात और अन्य घरेल ूपरिसंपत्तियों के लिए विदशेी मांग पर निर्भर करती ह।ै

	उदाहरण के लिए, जब विदेशी निवेशकों में भारत में निवेश करने के लिए बहुत उत्साह होता ह,ै तो इससे विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की आपरू्ति में 
वदृ्धि हो सकती ह ैजो बदले में डॉलर के मुकाबले रुपये के मलू्य में वदृ्धि का कारण बनती ह।ै

आग ेक्या ह?ै 

• 	 भारत और अमेरिका के बीच दीर्घावधि की मुद्रास्फीति में महत्वपरू्ण अंतर को देखते हुए लंबे समय तक, डॉलर के मकुाबल ेरुपये में गिरावट जारी रहने 
की संभावना ह।ै

• 	 फिलहाल, जसैा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व देश में ऐतिहासिक रूप से उच्च मुद्रास्फीति से निपटने के लिए दरों को बढ़ा रहा ह,ै अन्य दशेों और विशषे 
रूप स ेउभरत ेबाजारों को विघटनकारी पूंजी बहिर्वाह से बचने और अपनी मुद्राओ ंकी रक्षा के लिए अपनी ब्याज दरों को बढ़ाने के लिए मजबरू करेगा।

• 	 जसैा कि दुनिया भर में ब्याज दरें  बढ़ रही हैं, वशै्विक मंदी का खतरा भी बढ़ जाता ह ैक्योंकि अर्थव्यवस्थाएं सख्त मौद्रिक स्थितियों के लिए स्वयं को 
समायोजित कर रही हैं। 

खाद्य मदु्रास्फीति
संदर्भ: दुनिया और भारत में खाद्य मदु्रास्फीति का पनुरुत्थान को दिख रहा ह।ै 

ब्यौरा:

• 	 सितंबर 2021 और अप्रैल 2022 के बीच, भारत में उपभोक्ता खाद्य मलू्य मुद्रास्फीति 0.68% स ेबढ़कर 8.38% सालाना हो गई ह।ै 

• 	 संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) का खाद्य मूल्य सूचकांक भी सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहंुच गया ह।ै

	FAO संयकु्त राष्ट्र की एक विशषे एजेंसी ह ैजो भखू को हराने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का नेततृ्व करती ह।ै

	FAO खाद्य मूल्य सूचकांक (FFPI) खाद्य वस्तुओ ंकी एक समुच्चय के अंतर्राष्ट्रीय मलू्यों में मासिक परिवर्तन का एक माप ह।ै

	यह अनाज, तिलहन, डेयरी उत्पादों, मांस और चीनी की एक समचु्चय में परिवर्तन को मापता ह।ै
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मदु्रास्फीति क्या ह?ै

• 	 मुद्रास्फीति का तात्पर्य अधिकांश वस्तुओ ंऔर दनैिक या सामान्य उपयोग की सेवाओ,ं जसेै भोजन, कपड़े, आवास, मनोरंजन, परिवहन, उपभोक्ता स्टेपल 
आदि की कीमतों में वदृ्धि से ह।ै

• 	 मुद्रास्फीति समय के साथ वस्तुओ ंऔर सवेाओ ंकी एक टोकरी में औसत मूल्य परिवर्तन को मापता ह।ै 

• 	 वस्तुओ ंकी इस समुच्चय के मूल्य सूचकांक में विपरीत और दुर्लभ गिरावट को 'अपस्फीति' कहा जाता ह।ै

मदु्रास्फीति के मखु्य कारण क्या हैं?

• 	 उच्च मांग और कुछ वस्तुओ ंके कम उत्पादन या आपरू्ति मांग-आपूर्ति के अंतर को पदैा करते हैं, जिससे कीमतों में वदृ्धि होती ह।ै

• 	 धन का अधिक परिसंचरण मुद्रास्फीति की ओर ले जाता ह ैक्योंकि मुद्रा अपनी क्रय शक्ति खो देता ह।ै

• 	 लोगों के पास अधिक पसैा होने के साथ, वे अधिक खर्च भी करते हैं, जो मांग में वदृ्धि का कारण बनता ह।ै

• 	 कतिपय वस्तुओ ंके उत्पादन मूल्यों में वदृ्धि भी मुद्रास्फीति का कारण बनती ह ैक्योंकि अंतिम उत्पाद की कीमत बढ़ जाती ह।ै इसे लागत-प्रेरित 
मदु्रास्फीति कहा जाता ह।ै

मदु्रास्फीति को कैस ेमापा जाता ह?ै

• 	 भारत में, मुद्रास्फीति को मुख्य रूप से दो मुख्य सचूकांकों- WPI (थोक मलू्य सचूकांक) और CPI (उपभोक्ता मलू्य सचूकांक) द्वारा मापा जाता ह,ै जो 
क्रमशः थोक और खुदरा स्तर के मलू्य परिवर्तनों को मापते हैं। 

• 	 CPI खाद्य, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि जसैी वस्तुओ ंऔर सेवाओ ंकी कीमत में अंतर की गणना करता ह,ै जिसे भारतीय उपभोक्ता 
उपयोग के लिए खरीदते हैं।

• 	 दूसरी ओर, व्यवसायों द्वारा छोटे व्यवसायों को आगे बेचने के लिए बेची जाने वाली वस्तुओ ंया सेवाओ ंको WPI द्वारा ट्रैक किया जाता ह।ै 

• 	 भारत में, मुद्रास्फीति को मापने के लिए WPI (थोक मलू्य सचूकांक) और CPI (उपभोक्ता मलू्य सचूकांक) दोनों का उपयोग किया जाता ह।ै

वर्तमान खाद्य मदु्रास्फीति में रुझान

• 	 वर्तमान खाद्य मुद्रास्फीति आपूर्ति झटके स ेप्रेरित ह।ै 

• 	 और यह “प्रोटीन” मलू्य मुद्रास्फीति की तुलना में 

“कैलोरी” मलू्य मुद्रास्फीति अधिक ह।ै (भारतीय रिजर्व 

बैंक के परू्व डिप्टी गवर्नर सुबीर गोकर्ण द्वारा प्रोटीन" 

मूल्य मदु्रास्फीति और "कैलोरी" मूल्य मदु्रास्फीति की 

अवधारणा का प्रयोग किया गया ह)ै।

• 	 अगस्त 2020 के बाद स,े FAO के वनस्पति तेल, अनाज 

और चीनी मलू्य सचूकांक क्रमशः 141%, 71% और 50% 

बढ़ गए हैं।

	ये अप्रैल 2020 तक की समान अवधि में मांस मलू्य सचूकांक में 32% और डेयरी के लिए 44% संचयी वदृ्धि स ेअधिक ह।ै

• 	 उपर्युक्त मुद्रास्फीति अधिकांशतः यूक्रेन  पर रूसी आक्रमण के कारण हैं।  

• 	 यूक्रेन ी सूखा और रूसी निर्यात नियंत्रण, मलेशिया के पाम बागानों में प्रवासी श्रमिकों की महामारी-प्रेरित कमी आदि के कारण खाद्य तेलों और 

अनाज की वशै्विक कीमतें बढ़ी हैं।

• 	 युद्ध के कारण स्थिति खराब हुई ह-ै दनुिया के गेह, मकई, जौ और सूरजमखुी के तले निर्यात का एक बड़ा हिस्सा रखने वाले दोनों देशों से (रूस-

यकू्रे न) आपरू्ति बाधित हुई ह।ै 

• 	 इंडोनेशिया ने स्थानीय मदु्रास्फीति को रोकने के लिए ताड़ के तले के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। और पेट्रोलियम क्रू ड की बढ़ती कीमतों 

और कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण के कर्तव्य-बोध के कारण जवै-ईधंन एक आकर्षक और स्वच्छ विकल्प के रूप में उभरा ह ैअतः भारत सहित कई देशों 

में जवै-ईधंन उत्पादन के लिए गन्ना, मकई, पाम और सोयाबीन तेल की मांग बढ़ गई ह।ै

• 	 हालांकि, प्रोटीन में ऐसी कोई बड़ी मदु्रास्फीति नहीं हुई ह।ै

 वर्तमान खाद्य मुद्रास्फीति प्रोटीन और सकू्ष्म पोषक तत्वों की तलुना में कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में अधिक रही ह।ै  

• 	 FAO के डेयरी और मांस की कीमतों के सचूकांक बढ़ गए हैं, लेकिन यह चारा सामग्री (मकई, जौ, राई और तिलहन खली) की बढ़ी हुई लागत के 

कारण ह,ै कि बढ़ती आय से मांग-प्रेरित।  
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भारत पर प्रभाव

• 	 हालांकि, भारत में उच्च वशै्विक कैलोरी मदु्रास्फीति का संचरण काफी हद तक 
वनस्पति वसा तक सीमित ह।ै 

• 	 यह इसलिए ह ै क्योंकि दशे की खाद्य तले खपत आवश्यकता का 60% स े

अधिक आयात द्वारा परूा किया जाता ह।ै 

• 	 अन्य दो कैलोरी खाद्य वस्तुओ-ं अनाज और चीनी में मुद्रास्फीति, वशै्विक मलू्यों 
में महत्वपरू्ण वदृ्धि के बावजदू अपेक्षाकृत स्थिर ह।ै

भारत में कोई आयातित मदु्रास्फीति क्यों नहीं ह?ै

• 	 अनाज और चीनी में आयातित मुद्रास्फीति नहीं होने का मुख्य कारण देश दोनों 
का अधिशषे उत्पादक होना ह।ै 

• 	 भारत के अनाज और चीनी के निर्यात का मलू्य 2021-22 (अप्रैल-मार्च) में क्रमशः 12.9 अरब डॉलर और 4.6 अरब डॉलर था। 

• 	 सरकारी गोदामों में ओवरफ्लो स्टॉक अभतूपरू्व 105.6 मीट्रिक टन अनाज (55.1 मीट्रिक टन चावल और 50.5 मीट्रिक टन गेहंू) ह ैजिससे भारत अभी भी 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण में सक्षम ह।ै

• 	 दरे स ेअनाज मदु्रास्फीति में तजेी आई ह।ै 

	लेकिन मुद्रास्फीति, मलू रूप से गेहंू में, मार्च के मध्य से अचानक ऊष्म लहर के कारण  फसल उपज के नकुसान के कारण देखी गई ह।ै

	यहां पारेषण तंत्र ने दूसरे तरीके से काम किया ह।ै अर्थात- कम घरेल ूउत्पादन और घटत ेस्टॉक के कारण कें द्र को भारत स ेगेह के निर्यात पर 
प्रतिबंध लगाना पड़ा ह ैइससे अंतरराष्ट्रीय कीमतों में मजबतूी आई ह ैऔर अन्य (आयात करने वाले देशों) देशों में उच्च मुद्रास्फीति दिखी ह।ै 

निष्कर्ष 

• 	 युद्ध, सखूा, बेमौसम बारिश और ऊष्म लहरों के परिणामस्वरूप खाद्य मुद्रास्फीति संरचनात्मक मांग-प्रेरित कारकों से अलग ह।ै 

• 	 मुद्रास्फीति मुख्य रूप से प्रोटीन, विटामिन और खनिजों के बजाय कैलोरी प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थों में अधिक ह।ै 

• 	 यद्यपि उच्च कीमतें किसानों से आपरू्ति प्रतिक्रिया को प्रेरित करें गी, लेकिन फिर भी बहुत कुछ मानसनू पर निर्भर करता ह।ै 

गेह में भंडारण लाभ
हाल ही में, कें द्र द्वारा इस मौसम में गेह की खरीद के लिए उचित और औसत गणुवत्ता (FAQ) मानदडंों में ढील दिए जाने के बाद ‘अपुष्ट और टूटे हुए अनाज' की 
अनुमेय सीमा को 6% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया ह ैजिसके कारण पंजाब की राज्य खरीद एजेंसियां (SPA) अब 'भंडारण लाभ' की छूट की मांग कर रही हैं।

गेह में ‘भंडारण लाभ’ क्या ह?ै

• 	 भंडारण के दौरान गेहंू का कुछ वजन बढ़ जाता ह।ै

• 	 इसे ‘भंडारण लाभ’ के रूप में जाना जाता ह ैऔर यह ज्यादातर नमी के 

अवशोषण के कारण होता ह।ै 

• 	 अनाज के तीन भाग होते हैं -

 चोकर (फाइबर में समदृ्ध बाहरी परत), 

 भ्रूण (पोषक तत्वों से भरपरू आंतरिक परत) और 

 एंडोस्पर्म (परूा कर्नेल जिसमें खनिज और विटामिन होते हैं)। 

 नमी ज्यादातर एंडोस्पर्म द्वारा अवशोषित होती ह।ै

‘भंडारण लाभ’ के लिए किस ेमआुवजा कौन दतेा ह?ै

• 	 राज्य खरीद एजेंसियों, जो अपनी अवसंरचनाओ ं पर गेहंू खरीद और 

भंडारण करती हैं, को भंडारण लाभ की क्षतिपरू्ति के लिए कें द्र की नोडल 
एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (FCI) को अनाज खरीद के समय प्रति 
क्विंटल एक किलो गेह अतिरिक्त देना आवश्यक ह।ै

• 	 भारतीय खाद्य निगम और राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदे गए गेहंू का 

20% खरीद के तुरंत बाद स्थानांतरित कर दिया जाता ह।ै आमतौर पर शषे 80% पर होता ह,ै जिसे हर साल 1 जुलाई के बाद पारेषित किया जाता ह।ै 
इस 80% गेंहू के लंबी अवधि के भंडारण और नमी सोखने के करण इसके वजन में वदृ्धि हो जाती ह।ै

उचित और औसत गणुवत्ता (FAQ) गेह क्या ह?ै

• 	 यह खरीद के लिए सभी निर्धारित विनिर्देशों को पूरा करता ह।ै
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• 	 यह गेहंू पूरी तरह स ेविकसित ह ैऔर इसमें उचित चमक या चमक ह।ै 

• 	 ये सनुहरे या हल्के  पील ेरंग के होते हैं, अनाज गहरा नहीं होता ह ैऔर इसमें कोई लकीर नहीं होती ह।ै

• 	 यह ठीक से सखूा ह ैऔर सभी पोषण संबंधी स्थितियों को पूरा करता ह,ै जिनके मलू्यों को संदेह के मामले में प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता ह।ै

गणुवत्ता मानदडंों में छूट के पीछे के कारण?

• 	 चाल ूवर्ष के दौरान गेह की खरीद में संभावित गिरावट।

• 	 चाल ूरबी सीजन के दौरान 195 लाख मीट्रिक टन (LMT) गेहंू की खरीद होने की उम्मीद ह,ै जो पिछल ेसाल खरीद ेगए 433 LMT की तलुना में आधे 
स ेभी कम ह।ै 

	14 मई तक 180 LMT गेहंू की खरीद की गई ह,ै जो 2021-22 की इसी अवधि के दौरान खरीदे गए 367 LMT की तुलना में बहुत कम ह।ै

गेह के लिए खरीद मानदडं

• 	 प्रत्येक वर्ष, गेहंू की खरीद शुरू होने से पहले, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का 
भंडारण और अनसंुधान (S&R) प्रभाग, खरीदे गए गेहंू की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विनिर्देशों को अधिसूचित करता ह।ै

	इस वर्ष, 0.75% अन्य खाद्यान्नों के साथ मिल ेगेहंू, 2% क्षतिग्रस्त अनाज, 4% थोड़ा क्षतिग्रस्त अनाज, 6% अपुष्ट और टूटा हुआ अनाज, और 12% 
नमी खरीद की जानी ह।ै

• 	 भारतीय  खाद्य निगम (FCI) की गुणवत्ता नियंत्रण शाखा के योग्य कार्मकों द्वारा खरीद के समय विनिदष्टियों को कार्यान्वित किया जाता ह।ै

सरकार गेह की खरीद कैस ेकरती ह?ै

• 	 भारतीय खाद्य निगम सीधे अथवा राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से नम, चमकीले, अपुष्ट आदि जसेै विभिन्न मानदंडों के आधार पर राज्यों 
में स्थापित क्रय केन्द्रों से गेहंू की खरीद करता ह।ै 

• 	 पंजाब और हरियाणा में, किसान अपनी फसल को आढ़तियों (कमीशन एजेंटों) के माध्यम से कें द्रीय एजेंसी या राज्य एजेंसियों को बेचते हैं।

• 	 राज्य एजेंसियों द्वारा खरीदे गए गेहंू को भंडारण या उपभोक्ता राज्यों को परिवहन के लिए  भारतीय खाद्य निगम को सौंप दिया जाता ह।ै

• 	 भारतीय खाद्य निगम, जो गेहंू की खरीद के लिए कें द्रीय नोडल एजेंसी ह,ै राज्य एजेंसियों को खरीद ेगए गेह की लागत का भगुतान करती ह।ै

• 	 खरीद एजेंसियां यह सुनिश्चित करती हैं कि मंडियों में लाए गए स्टॉक को सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनसुार खरीदा जाए और 
किसानों को MSP से नीचे अपनी फसल बेचने के लिए मजबरू नहीं किया जाए।

• 	 लेकिन अगर किसी किसान को निजी कंपनियों से बेहतर कीमत मिलती ह,ै तो वह उन्हें बेच सकता ह।ै

भारतीय खाद्य निगम (FCI)

• 	 यह खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत स्थापित किया गया था।

• 	 FCI के उद्देश्य हैं:

 किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना  

 खाद्यान्नों को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराना, विशषे रूप स ेसमाज के कमजोर वर्गों के लिए

 खाद्य सरुक्षा के उपाय के रूप में बफर स्टॉक बनाए रखना  

 मूल्य स्थिरीकरण के लिए बाजार में हस्तक्षेप करना

स्टैगफ्लेशन
संदर्भ: संयुक्त राज्य अमेरिका में 8% से अधिक मुद्रास्फीति दर और मंदी के खतरे के बाद स्टैगफ्लेशन के बारे में वशै्विक चिता सुर्खियों में ह।ै

स्टैगफ्लेशन क्या है?

• 	 स्टैगफ्लेशन एक आर्थिक स्थिति को संदर्भित करता ह ैजो स्थिर आर्थिक उत्पादन और उच्च मूल्य मदु्रास्फीति द्वारा चिह्नित होता ह।ै

• 	 यह विचार 1970 के दशक के दौरान लोकप्रिय हुआ जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने तले के झटके के साथ-साथ नकारात्मक आर्थिक विकास द्वारा 
चिह्नित आर्थिक मंदी के कारण उच्च मूल्य मदु्रास्फीति दर्ज की गई। 

• 	 उस समय अर्थशास्त्री एक ही समय में उच्च मलू्य मुद्रास्फीति और स्थिर आर्थिक उत्पादन के प्रसार की व्याख्या नहीं कर सके।

	अर्थशास्त्रियों के बीच प्रचलित धारणा यह थी कि एक अर्थव्यवस्था या तो उच्च मलू्य मुद्रास्फीति या स्थिर आर्थिक उत्पादन का अनुभव कर सकती 
ह,ै लेकिन एक ही समय में दोनों कभी नहीं।

• 	 आम तौर पर, जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उछाल आता ह,ै तो लोग अधिक कमाते हैं और इस प्रकार वस्तुओ ंऔर सवेाओ ंकी मांग बढ़ जाती 
ह,ै जिसके परिणामस्वरूप कीमतों में वदृ्धि होती ह ैऔर अंततः मुद्रास्फीति बढ़ जाती ह।ै 



MONTHLY MAGAZINE MAY 202237

•  NEW DELHI	 •  MUMBAI     •  KOLKATA    •  AHMEDABAD   •  ANAND   •  BHILAI    •  BHUBANESWAR      •  CHANDIGARH   
•  DEHRADUN   •  GANDHINAGAR   •  KANPUR   •  PATNA   •  RAIPUR   •  RAJKOT   •  RANCHI   •  SURAT   •  VADODARA

Whatsapp No. 93132-18734, 82877-76460 (chahalacademy@gmail.com)

• 	 दूसरी ओर, जब अर्थव्यवस्था मंदी में होती ह ैऔर मांग कम होती ह,ै तो वस्तुओ ंऔर सेवाओ ंकी कीमतें गिरती हैं या स्थिर हो जाती हैं।

• 	 स्टैगफ्लेशन में, दोनों परिदृश्यों स ेअलग अनभुव ह ैक्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था द्वारा विकास दर उच्च बेरोजगारी और निरतर उच्च मुद्रास्फीति के 

साथ स्थिर हो जाती ह।ै

स्टैगफ्लेशन क्यों होता ह?ै

• 	 जब एक कें द्रीय बैंक अधिक मुद्रा मुद्रित करके धन प्रवाह बढ़ाता ह ैलेकिन आपरू्ति को रोक देता ह।ै 

• 	 जब कें द्रीय बैंक की मौद्रिक या राजकोषीय नीतियां ऋण का प्रसार करती हैं।  

• 	 अन्य नीतियां- जब धीमी वदृ्धि का अनुभव होता ह ैयदि सरकार द्वारा करों में वदृ्धि की जाती ह ैया कें द्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में वदृ्धि की जाती ह,ै और 

ऐसी स्थिति में, कंपनियां कम उत्पादन करती हैं।

स्टैगफ्लेशन लोगों को कैस ेप्रभावित करता ह?ै

• 	 उच्च बरेोजगारी के साथ वित्तीय जोखिम और आय का नकुसान में वदृ्धि। 

• 	 घरों का प्रबंधन करना एक कठिन हो जाता ह ैक्योंकि उच्च कीमतें रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च को सीमित करती हैं।

अतीत में स्टैगफ्लेशन

• 	 1970 के दशक के मध्य में, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC), एक अंतर-सरकारी संगठन, ने कच्चे तेल की आपरू्ति में कटौती करने का 

फैसला किया। 

• 	 इसके परिणामस्वरूप दुनिया भर में तले की कीमतों में लगभग 70% की वदृ्धि हुई और पश्चिमी दुनिया पर तेल का भारी प्रभाव पड़ा। 

• 	 अमेरिका में मुद्रास्फीति लगभग दोहरे अंकों में पहंुच गई।

स्टैगफ्लेशन स ेकैस ेनिपटा जा सकता ह?ै

• 	 स्टैगफ्लेशन की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में बहुत धीमी वदृ्धि होती रहती ह।ै

• 	 स्टैगफ्लेशन का कोई परू्ण समाधान नहीं ह,ै लेकिन उच्च उत्पादन स्थिति में मदद कर सकता ह।ै

तर्क संगत अपेक्षाओ ंमॉडल
• 	 कीन्स मॉडल का मानना था कि यह कें द्रीय बैंकों का कर्तव्य था कि वे सावधानीपरू्वक मलू्य मुद्रास्फीति का प्रबंधन इस तरह से करें  कि बेरोजगारी को 

उचित सीमा के भीतर रखा जाए। 

	 मुद्रास्फीति को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखा जाना चाहिए था ताकि कोई अतिरिक्त बेरोजगारी न हो और अर्थव्यवस्था अपनी परूी क्षमता से काम 

कर रही हो। 

	 अर्थशास्त्रियों के बीच विश्वास यह था कि श्रमिकों को कम वास्तविक मजदूरी (लेकिन उच्च नाममात्र मजदूरी) को स्वीकार करने में धोखा दिया 

जा सकता ह ैजब कीमतें एक निश्चित दर पर बढ़ती हैं, इस प्रकार यह सुनिश्चित करना कि श्रमिकों को नियोजित किया जाता ह ैऔर अर्थव्यवस्था परूी 

क्षमता से कार्य करना जारी रखती ह।ै

• 	 वकैल्पिक आर्थिक मॉडल की आवश्यकता थी  जो 1970 के दशक के स्टैगफ्लेशनरी वातावरण को प्रचलित कीनेसियन मॉडल की तुलना में बेहतर 

समझा सके। 

• 	 तर्क संगत अपेक्षाओ ंका मॉडल स्टैगफ्लेशन की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित वकैल्पिक मॉडलों में से एक था। 

	 इस मॉडल के अनुसार, श्रमिकों को कें द्रीय बैंकों द्वारा आसानी स ेधोखा नहीं दिया जा सकता था जसैा कि कीनेसियन अर्थशास्त्रियों द्वारा माना 

जाता ह।ै 

	 जब श्रमिकों का मानना ह ैकि कीमतें समय के साथ एक निश्चित दर पर बढ़ती हैं, तो वे मलू्य मुद्रास्फीति को हराने और कम से कम अपनी वास्तविक 

मजदूरी को बनाए रखने के लिए  उच्च मजदूरी की मांग  करने की संभावना रखते हैं।

	 उस मामले में, कें द्रीय बैंक श्रमिकों को इतनी आसानी से धोखा नहीं दे सकते हैं और उच्च मदु्रास्फीति और उच्च बरेोजगारी एक ही समय में प्रबल 

हो सकती ह।ै
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मदु्रास्फीति स ेसंबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां 

• 	 अवस्फीति: मुद्रास्फीति की दर में कमी

• 	 अपस्फीति: मलू्य स्तर में लगातार कमी (नकारात्मक मुद्रास्फीति)

• 	 पनु: मदु्रास्फीति: जब अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति के मलू्य के आधार पर मंदी से उबरती ह।ै 

• 	 क्रीपिग मदु्रास्फीति: यदि मुद्रास्फीति की दर कम ह ै(3% तक)

• 	 ट्रॉटिगं मदु्रास्फीति: मुद्रास्फीति की मध्यम दर (3-7%) ह।ै 

• 	 रनिंग/गलोपिङग मदु्रास्फीति: मुद्रास्फीति की दर उच्च ह ै(>10%)

• 	 हाइपर मदु्रास्फीति: चरम मुद्रास्फीति दर। 

• 	 दखु सूचकांक: मुद्रास्फीति की दर + बेरोजगारी की दर

• 	 मदु्रास्फीति अंतर: कुल मांग > कुल आपरू्ति (परू्ण रोजगार स्तर पर)

• 	 अपस्फीति अंतर: कुल आपरू्ति > कुल मांग (परू्ण रोजगार स्तर पर)

• 	 दबी हुई / दमित मदु्रास्फीति: कुल मांग > समग्र आपरू्ति। यहां सरकार कीमतें बढ़ने नहीं देती।

• 	 खलुी मदु्रास्फीति: एक ऐसी स्थिति जहां सरकार द्वारा किसी भी मलू्य नियंत्रण उपायों के बिना मलू्य स्तर बढ़ जाता ह।ै

• 	 कोर मदु्रास्फीति: उन वस्तुओ ंके आधार पर मुद्रास्फीति जिनकी कीमतें स्थिर हैं।

• 	 हेडलाइन मदु्रास्फीति: सभी वस्तुओ ंको इसमें शामिल किया गया ह।ै

• 	 संरचनात्मक मदु्रास्फीति: बुनियादी ढांचे की बाधाओ ंजसैी संरचनात्मक समस्याओ ंके कारण।

थोक मूल्य मदु्रास्फीति
संदर्भ: अप्रैल में थोक कीमतों में मुद्रास्फीति बढ़कर 15.1% हो गई।

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) क्या ह?ै

• 	 यह थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को थोक में बेचे जाने और कारोबार किए जाने वाल ेमाल की कीमतों में परिवर्तन को मापता ह।ै 

• 	 WPI खुदरा स्तर से पहले कारखाने के स्तर पर कीमतों को ट्रैक करता ह।ै

 इसका आधार वर्ष 2011-12 ह।ै

• 	 WPI कौन प्रकाशित करता ह?ै

 यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा जारी किया जाता ह।ै

• 	 यह क्या दिखाता ह?ै

	WPI में ऊर्ध्वमुखी वदृ्धि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव को इंगित करती ह ैऔर इसके विपरीत नीचे की ओर वदृ्धि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति 
में ढील को दर्शाती ह।ै 

	थोक मलू्य सचूकांक में महीने-दर-महीने वदृ्धि की मात्रा का उपयोग अर्थव्यवस्था में थोक मदु्रास्फीति के स्तर को मापने के लिए किया जाता ह।ै

• 	 थोक मूल्य सूचकांक की गणना

 मासिक WPI संख्या आमतौर पर अनुपात या % में व्यक्त माल के औसत मलू्य परिवर्तन को दर्शाती ह।ै

 यह सचूकांक उपलब्ध कुछ प्रासंगिक वस्तुओ ंके थोक मलू्यों पर आधारित ह।ै

 वस्तुओ ंको क्षेत्र में उनके महत्व के आधार पर चुना जाता  ह।ै 

 ये अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक व्यापक WPI मलू्य प्रदान करने की उम्मीद ह।ै

 हाल ही में अपनाए गए उन्नत आधार वर्ष 2011-12 में 697 मदों का उपयोग किया गया ह।ै

• 	 WPI खाद्य सूचकांक

	WPI में WPI Food Index नामक एक उप-सचूकांक ह,ै जो प्राथमिक वस्तुओ,ं खाद्य वस्तुओ ंऔर निर्मित उत्पादों के समुच्चय से खाद्य उत्पादों का 
एक संयोजन ह।ै



MONTHLY MAGAZINE MAY 202239

•  NEW DELHI	 •  MUMBAI     •  KOLKATA    •  AHMEDABAD   •  ANAND   •  BHILAI    •  BHUBANESWAR      •  CHANDIGARH   
•  DEHRADUN   •  GANDHINAGAR   •  KANPUR   •  PATNA   •  RAIPUR   •  RAJKOT   •  RANCHI   •  SURAT   •  VADODARA

Whatsapp No. 93132-18734, 82877-76460 (chahalacademy@gmail.com)

WPI के प्रमखु घटक

• 	 प्राथमिक वस्तुएं:

• 	 यह WPI का एक प्रमुख घटक ह,ै जिसे आगे खाद्य वस्तुओ ंऔर गरै-खाद्य वस्तुओ ंमें विभाजित किया गया ह।ै

 खाद्य वस्तुओ ंमें अनाज, धान, गेहंू, दालें, सब्जियां, फल, दूध, अंडे, मांस और मछली आदि जसैी वस्तुएं शामिल हैं।

 गरै-खाद्य वस्तुओ ंमें तेल बीज, खनिज और कच्चे पेट्रोलियम शामिल हैं

• 	 ईधंन और ऊर्जा:

 यह पेट्रोल, डीजल और LPG में मलू्य के उतार-चढ़ाव को ट्रैक करता है

• 	 निर्मित माल:

 यह विभिन्न प्रकार के विनिर्मित उत्पादों जसेै कि वस्त्र, परिधान, कागज, रसायन, प्लास्टिक, सीमेंट, धातु, और अधिक में फैला हुआ ह।ै

 विनिर्मित माल समुच्चय में चीनी, तम्बाकू उत्पाद, वनस्पति और पशु तेल, और वसा जसेै निर्मित खाद्य उत्पाद भी शामिल हैं।
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कौन स ेघटक वर्तमान WPI मदु्रास्फीति बढ़ावा द ेरहे हैं?

• 	 यद्यपि उच्चतम मदु्रास्फीति ईधंन की कीमतों में रही ह,ै लेकिन इसका समग्र सचूकांक में सबसे कम योगदान ह।ै 

• 	 इसी तरह, यद्यपि विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति सबसे कम ह।ै

 भारांक के कारण समग्र मुद्रास्फीति पर इसका लगभग छह गनुा प्रभाव पड़ने की संभावना ह।ै

• 	 खाद्य मदु्रास्फीति दिसंबर 2021 से 9% के आसपास रही ह।ै 

• 	 हीटववे के कारण फलों, सब्जियों और दूध जसेै खराब होने वाली वस्तुओ ंकी कीमतों में वदृ्धि हुई, जिसने चाय की कीमतों में वदृ्धि के साथ-साथ 
प्राथमिक खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया।

• 	 सबसे प्रबल कारक ईधंन की कीमतों में उछाल प्रतीत होता ह।ै

 अप्रैल में, इस घटक ने लगभग 39% की उछाल देखी। 

• 	 लेकिन यद्यपि यूक्रेन  संकट सबसे निकटतम कारण हो सकता ह,ै परंतु ईधंन की कीमत में वदृ्धि यकू्रे न आक्रमण से बहुत पहले, पिछले एक साल से 
बढ़ रही ह।ै

आग ेका रास्ता

• 	 थोक खाद्य मुद्रास्फीति में वदृ्धि उपभोक्ताओ ंके लिए भी उच्च खाद्य मुद्रास्फीति को प्रेरित करता ह।ै

• 	 बदले में खाद्य पदार्थों की उच्च खुदरा कीमतें थोक खाद्य कीमतों में वदृ्धि करती हैं। 

• 	 दूसरे शब्दों में, यदि मदु्रास्फीति को अनदेखा छोड़ दिया जाता ह ैतो दोनों में से कोई भी एक दुष्चक्र में प्रवेश कर सकता ह।ै

• 	 उच्च थोक मलू्य सचूकांक मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में वदृ्धि करने के लिए प्रेरित करेगी। 

• 	 हालांकि, ब्याज दरों में तेजी से वदृ्धि करने का दूसरा पहल ूयह ह ैकि वे ऐस ेसमय में भारतीय अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को कम कर देंगे जब समग्र 
उपभोक्ता मांग अभी भी नवोदित ह।ै

• 	 इस प्रकार, RBI के लिए मुद्रास्फीति और मांग के साथ-साथ आर्थिक वदृ्धि के बीच संतुलन एक कठिन कार्य ह।ै

v	 v	 v	 v	 v
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पर्यावरण और भगूोल
स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स  बर्ड्स
संदर्भ: द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स  बर्ड्स, दुनिया भर के नौ प्राकृतिक वजै्ञानिकों और पक्षी विशेषज्ञों द्वारा हाल ही में प्रकाशित पर्यावरणीय संसाधनों की वार्षिक 
समीक्षा से पता चला ह ैकि पक्षियों की 10,994 जीवित प्रजातियों में से 48% की आबादी में गिरावट आ रही ह।ै 

• 	 मनैचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के नेततृ्व में यह रिपोर्ट पक्षियों में विविधता में परिवर्तन और खतरे की जानकारी देती ह।ै

अध्ययन के प्रमखु निष्कर्ष

• 	 अध्ययन में पाया गया कि दुनिया भर में मौजूदा पक्षियों के लगभग 48% को जनसंख्या में गिरावट आ रही ह ैया आ सकती ह।ै 

• 	 39% प्रजातियां स्थिरता की प्रवतृ्ति दखेी गई ह,ै लगभग 7% प्रजातियों में आबादी में वदृ्धि की प्रवतृ्ति ह।ै 

• 	 अध्ययन IUCN की लाल सूची के लिए सभी पक्षियों के बर्डलाइफ इंटरनेशनल के नवीनतम मलू्यांकन पर आधारित ह ैजो दिखाता ह ैकि 1,481 या 
13.5% प्रजातियां वर्तमान में वशै्विक विलपु्ति के साथ खतरे में हैं। 

• 	 अधिक खतरे वाली पक्षी प्रजातियां (86.4%) समशीतोष्ण अक्षांशों (31.7%) की तलुना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिसमें 
उष्णकटिबंधीय एंडीज, दक्षिण पूर्व ब्राजील,  पूर्वी हिमालय, पूर्वी मडेागास्कर और दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीपों में कें द्रित खतरे वाली प्रजातियों के 
लिए हॉटस्पॉट  होते हैं।

पारिस्थितिक ततं्र और संस्कृति  के लिए पक्षियों का महत्व

• 	 पक्षी कई पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओ ंमें योगदान करते हैं जो या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप स ेमानवता को लाभ पहंुचाते हैं। 

 इनमें प्रावधान, विनियमन, सांस्कृति क और सहायक सेवाएं शामिल हैं। 

• 	 परागणकर्ता, बीज- प्रसारक, पारिस्थितिकी तंत्र सुधारक, मलैा ढोने वालों और शिकारियों के रूप में पारिस्थितिकी ततं्र के भीतर पक्षियों की 
कार्यात्मक भूमिका न केवल जवै विविधता के संचय और रखरखाव की सुविधा प्रदान करती ह,ै बल्कि अन्य जानवरों के विकास में सहायता करने 
के अलावा कीट नियंत्रण के माध्यम से टिकाऊ कृषि जसेै मानव प्रयासों का  भी समर्थन करती ह।ै

	उदाहरण के लिए, चागोस द्वीपसमहू में कोरल रीफ मछली उत्पादकता को बढ़ने के कारण समुद्री पक्षी कालोनियां विकसित हुई जिससे वहाँ चहेू 
का उन्मूलन हो गया ह।ै 

• 	 जंगली पक्षी और उनसे प्राप्त उत्पाद भी भोजन (मांस, अंडे) के रूप में आर्थिक रूप स ेमहत्वपूर्ण हैं।

	सभी मौजदूा पक्षियों की प्रजातियों का लगभग 45% लोगों द्वारा किसी न किसी तरह से उपयोग किया जाता ह,ै जिसमें मुख्य रूप से घरों में पालत ू
पक्षियों के रूप में (37%) के रूप में और भोजन के लिए (14%)। 

• 	 पक्षियों की सांस्कृति क भूमिका

 अपने प्रतीकात्मक और कलात्मक मलू्यों से परे, बर्डवॉचिंग एक वशै्विक चलन ह ैजो लाखों लोगों द्वारा किया जाता ह।ै 

 गार्डन बर्ड-फीडिग का मलू्य प्रति वर्ष $ 5-6 बिलियन ह ैऔर सालाना 4% की दर से बढ़ रहा ह।ै

पक्षी विविधता में योगदान देने वाल ेखतरे

• 	 मानव आबादी की निरंतर वदृ्धि और प्रति व्यक्ति खपत दर सीधे प्राथमिक प्राकृतिक आवासों के रूपांतरण और निम्नीकरण और इसके परिणामस्वरूप 
जवै विविधता के नुकसान की ओर ले जाती ह।ै 

• 	 आवास विखंडन और निम्नीकरण- विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय में 

• 	 शिकार और पकड़ना- अकेले भमूध्यसागरीय क्षेत्र में अवधै रूप से 11 से 36 मिलियन पक्षियों की मतृ्यु का अनुमान है

• 	 आक्रामक विदशेी प्रजातियां और बीमारी का प्रभाव (सदियों से 230 देशों में 971 विदेशी पक्षी प्रजातियां गलती से या जानबझूकर पेश की गयीं हैं, 
जिन्होंने स्थानीय प्रजातियों को नकारात्मक प्रभावित किया ह)ै;

• 	 अन्य कारक - 

 बुनियादी ढांचे, ऊर्जा की मांग और प्रदूषण; 

 कृषि रसायनों और दवा का उपयोग (कीटनाशक अंतर्ग्रहण से अकेले कनाडा में सालाना अनुमानित 2.7 मिलियन पक्षियों की मतृ्यु हो जाती ह)ै; 

 वशै्विक व्यापार टेलीकनेक्शन; 

 जलवायु परिवर्तन।

आग ेका रास्ता

• 	 मानव आबादी का बढ़ता पदचिह्न पक्षी विविधता के लिए अधिकांश खतरों का एकमात्र चालक ह,ै इसलिए समाधान की सफलता उस सामाजिक 
संदर्भ, जिसमें उन्हें लाग ूकिया जाता ह,ै और व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टिकोण और व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने की हमारी क्षमता 
पर निर्भर करेगी। 

• 	 संरक्षण सामाजिक विज्ञान की उभरती हुई अवधारणाएं जवै विविधता के नुकसान को संबोधित करने और अधिक प्रभावी और टिकाऊ संरक्षण 
परिणामों को प्राप्त करने के प्रयासों को सचूित कर सकती हैं, और पक्षियों को मानव कल्याण, स्थिरता, जलवायु लचीलापन और पर्यावरणीय न्याय 
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से जोड़ सकती हैं।

हरी खाद
संदर्भ: पंजाब राज्य कृषि विभाग इन दिनों हरी खाद की खेती को बढ़ावा दे रहा ह ैक्योंकि पंजाब एग्रो बीज पर 2,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सब्सिडी प्रदान 
कर रहा ह,ै जिसकी लागत सब्सिडी के बिना 6,300 रुपये प्रति क्विंटल ह।ै

हरी खाद क्या ह?ै

• 	 हरी खाद विशेष रूप स ेमिट्टी की उर्वरता और संरचना को बनाए रखने के लिए उगाई जाने वाली फसलें हैं। 

• 	 वे आम तौर पर मिट्टी में वापस सीधे, या कटाई के बाद और खाद बनाने के बाद मिला दिए जात ेहैं। 

• 	 हरी खाद की  तीन मखु्य किस्में हैं,

 ढैंचा

 लोबिया 

 सनई। 

•	 इसके अलावा कुछ फसलें जसेै ग्रीष्मकालीन मंूग, कुछ दलहनी फसलें और ग्वार हरी खाद के रूप में कार्य करती हैं। 

• 	 42-56 दिन की फसल होने पर हरी खाद की किस्मों को मिट्टी में शामिल किया जाता ह।ै 

• 	 दलहन फसलों को 60 दिनों के बाद फलियों को तोड़ने के बाद मिट्टी में मिला दिया जाता ह।ै

• 	 हरी खाद फसलें फलीदार फसलें होनी चाहिए, मिट्टी में बड़ी मात्रा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को संचित करने के लिए इनकी जड़ों पर अधिकतम गाँठे 
होनी चाहिए।

पंजाब में हरी खाद का महत्व 

• 	 पंजाब की प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत दशे में सबस ेअधिक ह ैऔर राष्ट्रीय औसत स ेभी अधिक ह।ै 

• 	 हरी खाद उगाने से इस खपत में लगभग 25% से 30% की कमी आ सकती ह ैऔर किसानों के लिए भारी इनपटु लागत की बचत हो सकती ह।ै

• 	 पंजाब में उच्च गहनता वाली कृषि प्रथाएं प्रचलित हैं क्योंकि किसान एक वर्ष में दो-तीन फसलें लेते हैं, जिसके लिए यरूिया, डायअमोनियम फॉस्फेट  
(DAP) आदि जसेै बहुत सारे रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होती ह।ै 

	इससे लोहे और जस्ता जसेै सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती ह,ै विशेष रूप से उन मिट्टी में जहां चावल की खेती की जाती ह,ै जो इस प्रकार 
उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। 

	ऐसे में हरी खाद मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती ह।ै

• 	 यहां तक कि राज्य के कई हिस्सों में मिट्टी का उच्च pH स्तर (8.5 और 9) को आवश्यक स्तर (7) पर बनाए रखने के लिए फायदेमंद होगी।

मिट्टी और फसल के लिए हरी खाद के लाभ 

• 	 मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाता ह ै

• 	 सकू्ष्म पोषक तत्वों की कमी को परूा करता ह ै

• 	 अकार्बनिक उर्वरकों की खपत को  कम करता है

• 	 यह जवैिक खाद के लिए एक अच्छा विकल्प है

• 	 यह पोषक तत्वों का संरक्षण करता है

• 	 यह नाइट्रोजन जोड़ता ह ैऔर मिट्टी की संरचना को स्थिर करता है

• 	 यह तजेी स ेविघटित होता ह ैऔर बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कमजोर एसिड को मुक्त करता ह,ै जो पौधों के विकास के लिए पोषक तत्वों 
को छोड़ने के लिए अघुलनशील मिट्टी के खनिजों पर कार्य करता ह।ै 

मानसून की शरुुआत
संदर्भ: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हाल ही में घोषणा की कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के अपने सामान्य समय स ेपहल ेभारत में आने की 
संभावना ह।ै  

• 	 सामान्यतः भारत में मानसनू 1 जनू तक केरल तट पर आ जाता ह।ै

मानसून की शरुुआत और प्रगति

• 	 विभेदक स्थलीय और समदु्री तापन अभी भी कई मौसम विज्ञानियों द्वारा मानसनू का 

प्राथमिक कारण माना जाता ह।ै 

• 	 अंतः उष्णकटिबंधी अभिसरण ज़ोन  (ICTZ) पर कम दबाव जो मई के महीने में 

उत्तर भारत पर स्थित होता ह,ै इतना तीव्र हो जाता ह ैकि यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक 

हवाओ ंको उत्तर की ओर खींचता ह ै(चित्र - गर्मियों की मानसनूी हवाएं) 

• 	 ये दक्षिण-परू्व व्यापारिक हवाएं भमूध्य रेखा को पार करती हैं और बंगाल की खाड़ी और 

अरब सागर में प्रवेश करती हैं, और भारत के ऊपर परिसंचरित होती हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

• 	 इसकी स्थापना 1875 में हुई थी।

• 	 यह पथृ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी 
ह।ै

• 	 यह मौसम संबंधी अवलोकनों, मौसम 
पूर्वानमुान और भूकंप विज्ञान के लिए 
जिम्मेदार प्रमखु एजेंसी ह।ै
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• 	भ मूध्यरखीय गर्म धाराओ ंके ऊपर से गुजरते हुए, वे अपने साथ 

बहुतायत में नमी लात ेहैं। ITCZ के उत्तर की ओर स्थानांतरण के 

साथ, एक पूर्वी जटे स्ट्रीम 15०उ० के ऊपर विकसित होती ह।ै

• 	 दक्षिण-पश्चिम मानसनू, सबसे पहले, अंडमान-निकोबार द्वीप 

समहू में 15 मई को पहंुचता ह।ै 

• 	 केरल तट पर यह 1 जून को पहंुचता ह।ै 

• 	 यह 10 स े13 जून के बीच मुंबई और कोलकाता को पहंुचता ह।ै 

• 	 15 जुलाई तक, दक्षिण पश्चिम मानसनू परेू भारत को आच्छादित 

कर लेता ह।ै

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा मानसून की 

घोषणा 

विभाग 2016 में अपनाए गए कुछ नए परिभाषित और औसत दर्जे के मापदडंों को परूा करने के बाद ही इसकी घोषणा करता ह।ै 

• 	 मोटे तौर पर, IMD एक परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में वर्षा की स्थिरता, इसकी तीव्रता और हवा की गति की जांच करता ह।ै

• 	 वर्षा: 

	यदि केरल और लक्षद्वीप में 14 नामित मौसम विज्ञान स्टेशनों में से कम से कम 60% स्टेशनों में 10 मई के बाद किसी भी समय लगातार दो दिनों 

के लिए कम से कम 2.5 मिमी बारिश दर्ज की जाती ह।ै तो IMD मानसनू की शुरुआत की घोषणा करता ह।ै  

	ऐसे में IMD बारिश के दूसरे दिन मानसनू के केरल में आगमन की घोषणा करता ह,ै बशर्ते कि विशिष्ट हवा और तापमान के मानदंड भी परेू हों।

• 	 पवन क्षेत्र: 

	भमूध्य रेखा के 100 उत्तर अक्ष﻿﻿ांश क्षेत्र में, देशांतर 550 परू्व से 800परू्व तक क्षेत्र के विस्तार में पछुआ हवाओ ंकी गहराई 600 हेक्टोपास्कल तक होनी 

चाहिए।  

	5-100उ० अक्षांश और 70-800 परू्वी देशांतर क्षेत्र पर क्षेत्रीय हवा की गति 925 हेक्टोपास्कल पर 15-20 समुद्री मील (28-37 kph) के क्रम की होनी 

चाहिए।

• 	 गर्मी: 

	IMD के अनुसार, इनसटै-व्युत्पन्न आउटगोइंग लॉन्गववे रेडि एशन (OLR) मान (पथृ्वी की सतह, महासागरों और वायुमंडल द्वारा अंतरिक्ष में 

उत्सर्जित ऊर्जा का एक मापक) 5-100उ० अक्षांश और 70-750 प०ू अक्षांश में 200 वाट प्रति वर्ग मीटर से नीचे होना चाहिए।

क्या शरुुआती मानसून कमजोर ह?ै

• 	 शुरुआत सिर्फ  एक घटना ह ैजो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसनू की प्रगति के दौरान होती ह।ै

• 	 कुछ दिनों की देरी, या शायद कुछ दिन पहले आने वाले मानसनू का चार महीने के मानसनू के मौसम के दौरान देश भर में वर्षा की गणुवत्ता या मात्रा, 

या इसके क्षेत्रीय वितरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ह।ै

• 	 केरल में शरुुआत में दरेी से देश के अन्य हिस्सों, विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों, में मानसनू के आगमन में संभावित देरी हो सकती ह।ै  

अतिसंचयक पौधों द्वारा पादप-उपचार

संदर्भ: हाल ही में, वजै्ञानिकों ने अतिसंचयक पौधों की मदद से मिट्टी से हानिकारक पदार्थों को अवशोषित करने के लिए पादप-उपचार (Phytoremediation) 

विधियों को विकसित किया ह।ै  

पादप-उपचार क्या ह?ै

• 	 पादप-उपचार  मलू रूप से पर्यावरण में संदूषकों की सांद्रता या विषाक्त प्रभावों को कम करने के लिए पौधों और संबंधित मिट्टी के रोगाणओु ंके 

उपयोग को संदर्भित करता ह।ै

• 	 पादप-उपचार व्यापक रूप से एक लागत प्रभावी पर्यावरण बहाली प्रौद्योगिकी के रूप में स्वीकार किया जाता ह।ै

• 	 पादप-उपचार इंजीनियरिंग प्रक्रियाओ ंका एक विकल्प ह ैजो आमतौर पर मिट्टी के लिए अधिक विनाशकारी होते हैं। 

• 	 पादप-उपचार हालांकि, पौधों की जड़-क्षेत्र तक सीमित ह।ै

• 	 इसके अलावा, इस तकनीक में संदूषकों की सांद्रता वाल ेक्षेत्र जो पौधों के लिए विषाक्त हैं, में सीमित अनपु्रयोग ह।ै 
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पादप-उपचार तकनीकों के विभिन्न प्रकार:

तकनीक प्रदूषकों पर कार्र वाई प्रदूषकों के मखु्य प्रकार
पादप-स्थिरीकरण स्थानिक धारणीयता कार्बनिक और धातु

पादप-निम्नीकरण स्थानिक क्षीणता कार्बनिक

पादप-वाष्पीकरण निकाल दिया गया कार्बनिक और धातु

पादप-निष्कर्षण निकाल दिया गया धातु

अतिसंचयक पौधे क्या हैं? 

• 	 अतिसंचयक (Hyperacumulator) पौधों में संदूषक पदार्थों की सकैड़ों या हजारों गुना अधिक मात्रा को अवशोषित करने की असामान्य क्षमता होती ह।ै 

• 	 अधिकांश खोजे गए अतिसंचयक पौधे आमतौर पर निकल जमा करते हैं और उन मिट्टी पर होते हैं जो निकल, कोबाल्ट और कुछ मामलों में, मैंगनीज 
में समदृ्ध होते हैं। 

• 	 इन अतिसंचयक प्रजातियों की खोज दुनिया के कई हिस्सों में की गई ह ै

 भमूध्यसागरीय क्षेत्र (मुख्य रूप से जीनस एलिसम के पौधे)

 ब्राजील, क्यूबा, न्यू कैलेडोनिया (फ्रांसीसी क्षेत्र) में उष्णकटिबंधीय आउटक्रॉप

 दक्षिण परू्व एशिया (मुख्य रूप से जीनस फ़ाईलैंथस)

प्रक्रिया क्या ह?ै 

• 	 उपयुक्त पौधों की प्रजातियों का उपयोग उनकी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से प्रदूषकों को ‘ग्रहण करने’ और उन्हें उनके तने, पत्तियों और अन्य भागों 
तक ल ेजाने के लिए किया जा सकता ह।ै 

• 	 इसके बाद, इन पौधों को काटा जा सकता ह ैऔर या तो निपटाया जा सकता ह ैया विषाक्त धातओु ंको निकालने के लिए उपयोग किया जा 
सकता ह।ै

• 	 इस प्रक्रिया से निकाला जा सकता ह:ै

 	च ांदी, कैडमियम, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, पारा, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, निकल, सीसा और जस्ता जसैी धातुएं;

 	 आर्सेनिक और सेलेनियम जसेै धातुभव; कुछ रेडियोन्यूक्लाइड्स; और 

 	 बोरान जसेै  गरै-धात्विक घटक।

• 	 लेकिन इसका उपयोग चयापचय क्रिया द्वारा टूटने के कारण जमीन से कार्बनिक प्रदूषकों को हटाने के लिए नहीं किया जा सकता ह।ै

लाभ 

• 	 यह अन्य उपचार विधियों की तुलना में काफी लागत प्रभावी ह।ै

 संलग्न एकमात्र प्रमुख लागत फसल प्रबंधन (रोपण, खरपतवार नियंत्रण, पानी, निषचन, छंटाई, बाड़ लगाने, कटाई आदि) से संबंधित हैं।

• 	 यह विधि भी अपेक्षाकृत सरल ह ैऔर इसके लिए किसी भी नए प्रकार की विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं ह।ै 

• 	 किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं होती ह ैक्योंकि पौधे सरूज की रोशनी की मदद से बढ़ते हैं।

• 	 यह मिट्टी को कार्बनिक पदार्थों और सूक्ष्मजीवों स ेसमदृ्ध करता ह ैजो इसके रासायनिक और जवैिक गुणों की रक्षा कर सकते हैं। 

• 	 जबकि पौधे बढ़ रहे हैं और जहरीले भारी धातुओ ंको जमा कर रहे हैं, वे हवा और पानी के कारण मिट्टी को कटाव स ेबचात ेहैं।

नकुसान 

• 	 यह एक बहुत ही धीमी और समय लेने वाली प्रक्रिया ह।ै 

 इस प्रक्रिया के साथ एक क्षेत्र की बहाली में 10 साल या उसस ेअधिक समय लग सकता ह।ै 

 इसका मतलब यह ह ैकि प्रश्न में क्षेत्र का उपयोग दस वर्षों तक किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता ह।ै 

 यह पुनर्वास के तहत क्षेत्र के आकार के आनुपातिक बड़ी आर्थिक लागत के साथ आता ह।ै

• 	 इस पुनर्वास का संचालन करने के लिए पौधों को बड़ी संख्या में विशेषताओ ंके आधार पर सावधानीपरू्वक चुना जाना चाहिए अन्यथा वे एक आक्रामक 
प्रजाति साबित हो सकत े हैं, और नियंत्रण से बाहर न केवल पुनर्वास के तहत क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिक संतलुन को बल्कि परेू क्षेत्र को  
प्रभावित कर सकत ेहैं।

	इस कारण से, वजै्ञानिक केवल उन प्रजातियों का उपयोग करने का प्रस्ताव करत े हैं जो उस क्षेत्र के मलू निवासी हैं जहां पादप-उपचार 
परियोजना शुरू की जाती ह।ै 
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भारत की इथेनॉल सम्मिश्रण नीति
संदर्भ: पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण की नीति के 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होने की उम्मीद ह।ै

इथेनॉल सम्मिश्रण क्या ह?ै

• 	 इथेनॉल एक जवै ईधंन ह,ै अर्थात्, कार्बनिक पदार्थों के प्रसंस्करण द्वारा उत्पादित एक ईधंन ह।ै 

	हम आमतौर पर जिन ऑटो ईधंन का उपयोग करते हैं, वे मुख्य रूप से जीवाश्मीकरण की धीमी भवूजै्ञानिक प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं, यही कारण ह ै
कि उन्हें जीवाश्म ईधंन के रूप में भी जाना जाता ह।ै 

• 	 इथेनॉल का स्रोत: इथेनॉल को स्टार्च के स्रोतों, जिसमें मकई, गेह, अनाज ज्वार, जौ और आल ूशामिल हैं, और चीनी फसलों जसेै गन्ना और मीठे 
ज्वार, के किण्वन से प्राप्त किया जा सकता ह।ै

 भारत में इथेनॉल मुख्य रूप से एक किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से गन्ने से प्राप्त किया जाता ह।ै

• 	 इथेनॉल में ऑक्सीजन की उच्च मात्रा होती ह,ै इसलिए इंजन द्वारा इसका दहन अधिक दक्ष होता ह।ै

• 	 इसे विभिन्न मात्रा में ईधंन के साथ मिलाया जा सकता ह ैऔर वाहनों के उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता ह।ै इसके अलावा, चूंकि यह 
पौध-आधारित ह,ै इसलिए इसे एक नवीकरणीय ईधंन माना जाता ह।ै

EBP कार्यक्रम

• 	 भारत सरकार ने 5% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की आपरू्ति के लिए जनवरी, 2003 में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया 
था। 

• 	 कार्यक्रम में वकैल्पिक और पर्यावरण अनकूुल ईधंन के उपयोग को बढ़ावा देने और ऊर्जा आवश्यकताओ ंके लिए आयात निर्भरता को कम करने की 
मांग की गई थी।

• 	 01 अप्रैल, 2019 से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपों के कें द्र शासित प्रदशेों को छोड़कर पूरे भारत में इस कार्यक्रम को विस्तारित किया गया 
ह,ै जिसमें ऑयल मार्केटि ग कंपनी 10% तक इथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल बेचती हैं।

• 	 सरकार ने 2022 तक पेट्रोल के साथ 10% इथेनॉल मिलाने और 2030 तक 20% सम्मिश्रण का सम्मिश्रण लक्ष्य रखा ह।ै
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नई नीति के फायदे

• 	 यह जवै ईधंन के उत्पादन के लिए अधिक फ़ीड स्टॉक उपलब्ध कराएगा और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देगा। 

• 	प्रति  वर्ष 30,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत 

• 	 बढ़ी हुई ऊर्जा सुरक्षा 

• 	 कम कार्बन उत्सर्जन 

• 	 बेहतर वायु गुणवत्ता

• 	 आत्मनिर्भरता 

• 	क्षतिग्र स्त अनाज का बेहतर उपयोग 

• 	कि सानों की आय में वदृ्धि 

• 	नि वेश के अवसर। 

सम्मिश्रण का प्रभाव

• 	 पेट्रोल के 10% सम्मिश्रण के लिए इंजन में बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं होती ह,ै लेकिन 20% मिश्रण के लिए कुछ बदलावों की आवश्यकता 

हो सकती ह ैजिससे वाहनों की कीमतों में वदृ्धि हो सकती ह।ै 

• 	 ज्यादा अनुपात में सम्मिश्रण का मतलब ह ैकि गन्ने जसैी जल-गहन फसलों के लिए अधिक भूमि को प्रयोग में लाया जा सकता ह ैजो खाद्य सुरक्षा 

और पर्यावरण की दृष्टि से अव्यावहारिक हो सकती ह।ै 

20% सम्मिश्रण का महत्व

• 	 यह संभावित रूप से ऑटो ईधंन आयात बिल को वार्षिक $4 बिलियन या 30,000 करोड़ रुपये तक कम कर सकता ह।ै

• 	 यह किसानों को अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए भी प्रदान करता ह ैयदि वे ऐसे उत्पाद उगाते हैं जो इथेनॉल उत्पादन में मदद करता ह।ै

• 	 इथेनॉल अन्य ईधंनों की तलुना में कम प्रदूषणकारी ह ैजो पेट्रोल की तुलना में कम लागत पर समान दक्षता प्रदान करते हैं।

क्या वाहनों को संशोधित करने की आवश्यकता होगी?

• 	 वर्तमान में देश में बनाये जा रहे दोपहिया वाहनों और यात्री वाहनों को “E5 (पेट्रोल के साथ 5% इथेनॉल मिश्रण) के अनुरूप डिजाइन कर किया जा रहा 

ह,ै जबकि रबर और प्लास्टिक घटक "E10 ईधंन के साथ संगत" बनाए जा रहे हैं.

• 	 हालांकि, जसैा कि EBP कार्यक्रम के शुरू किए जाने पर, E20 ईधंन के उपयोग के लिए बेहतर तरीके से डिज़ाइन किए गए इंजनों के साथ संगत 

रबरीकृत भागों, प्लास्टिक घटकों और इलास्टोमर्स के साथ उत्पादित करने की आवश्यकता होती ह।ै

• 	 आवश्यक सभी घटकों को दशे में उपलब्ध कराया जा सकता ह ैऔर असेंबली लाइन में कोई महत्वपरू्ण परिवर्तन की उम्मीद नहीं ह।ै

• 	 E20 (पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल मिश्रण) का उपयोग करते समय, चार पहिया वाहनों के लिए 6-7% ईधंन दक्षता का अनमुानित नकुसान होता ह ै

जो मलू रूप से E0 के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और E10 के लिए कैलिब्रेट किए गए हैं।

• 	 इंजन (हार्डवेयर और ट्यनूिग) में संशोधनों के साथ, मिश्रित ईधंन के कारण दक्षता में नकुसान को कम किया जा सकता ह।ै 

• 	 इथेनॉल मिश्रित ईधंन से दक्षता में गिरावट के लिए उपभोक्ताओ ंको क्षतिपरू्ति करने के लिए, E10 और E20 ईधंन पर कर प्रोत्साहन पर विचार किया 

जा सकता ह।ै 

इथेनॉल सम्मिश्रण की पर्यावरणीय लागत

• 	 क्योंकि इथेनॉल पेट्रोल की तलुना में अधिक पूरी तरह स ेजलता ह,ै इससे कार्बन मोनोऑक्साइड जसेै उत्सर्जन नहीं होते हैं। 

 हालांकि, नाइट्रस ऑक्साइड, जो प्रमुख पर्यावरणीय प्रदूषकों में से एक ह,ै के उत्सर्जन में कोई कमी नहीं ह।ै 

• 	भ ारत को वर्ष 2025 तक पेट्रोल में मिश्रित 20% इथेनॉल के अपने लक्ष्य को परूा करने के लिए, मक्का उत्पादन के लिए 30,000 km2 अतिरिक्त भूमि 

की आवश्यकता होगी।

	उस भमूि का आधा उपयोग सौर ऊर्जा से स्वच्छ बिजली का उत्पादन करने के लिए अधिक कुशलता से किया जा सकता ह।ै

• 	भ ारत के लिए, गन्ना इथेनॉल का सबस ेसस्ता स्रोत ह ै। 

	औसतन, एक टन गन्ना 100 किलोग्राम चीनी और 70 लीटर इथेनॉल का उत्पादन कर सकता ह,ै लेकिन 1 किलो चीनी का उत्पादन करने के 

लिए 1,600 स े2,000 लीटर पानी की आवश्यकता होगी, जिसका अर्थ ह ैकि गन्ने स ेएक लीटर इथेनॉल को लगभग 2,860 लीटर पानी की 

आवश्यकता होती ह।ै
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वशै्विक परिदृश्य

• 	 2019 में ईधंन इथेनॉल का वशै्विक उत्पादन 110 बिलियन लीटर था। 

• 	 वशै्विक उत्पादन में अमरेिका और ब्राजील का योगदान 84% ह,ै इसके बाद यूरोपीय संघ (EU), चीन, भारत, कनाडा और थाईलैंड का स्थान ह।ै

• 	 ब्राजील ने अनिवार्य किया ह ैकि देश में बेचे जाने वाले गसैोलीन में इथेनॉल सामग्री 18% स े27.5% की सीमा में होनी चाहिए।

भारत की उपलब्धियां

• 	 भारत ने मार्च 2022 में 9.45% इथेनॉल मिश्रण हासिल किया। 

• 	 कें द्र का अनुमान ह ैकि यह वित्त वर्ष 2022 के अंत तक 10% तक पहंुच जाएगा।

• 	 नीति आयोग ने 2025 तक 10.16 बिलियन लीटर की इथेनॉल मांग का अनुमान 

लगाया ह।ै 

• 	 भारत में वर्तमान इथेनॉल उत्पादन क्षमता गुड़-आधारित डिस्टिलरी से 4.26 

बिलियन लीटर और अनाज-आधारित डिस्टिलरी से 2.58 बिलियन लीटर ह।ै 

• 	 इसके क्रमशः 7.6 बिलियन लीटर और 7.4 बिलियन लीटर तक बढ़ने की उम्मीद 

ह,ै और 2025 तक प्रति वर्ष छह मिलियन टन चीनी और 16.5 मिलियन टन अनाज 
की आवश्यकता होगी।

फ्लेक्स ईधंन इंजन

• 	 फ्लेक्स ईधंन वाहनों (FFV) में एक आंतरिक दहन इंजन होता ह ैऔर गसैोलीन और गसैोलीन और इथेनॉल के किसी भी मिश्रण पर 83% तक 
काम करने में सक्षम होते हैं।

• 	 FFV में एक ईधंन प्रणाली होती ह,ै और अधिकांश घटक पारंपरिक गसैोलीन आधारित कार के समान होते हैं। 

• 	 ब्राजील में फ्लेक्स ईधंन इंजन प्रौद्योगिकी लोकप्रिय ह ैऔर 2019 में बेचे गए नए वाहनों की कुल संख्या का लगभग 80% फ्लेक्स ईधंन इंजन वाहन 
हैं। 

• 	 भारत में उत्पादित इथेनॉल की कीमतें सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मलू्यों के कारण अमरेिका और ब्राजील की तलुना 
में अधिक हैं।
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प्रदूषण स ेहोने वाली मौतों पर लैंसटे की रिपोर्ट
संदर्भ: हाल ही में द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ  पत्रिका द्वारा प्रदूषण और स्वास्थ्य पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई ह।ै

प्रमखु निष्कर्ष

• 	 वशै्विक:

	वशै्विक स्तर पर, अकेल ेवाय ुप्रदूषण 66.7 लाख मौतों का 
कारण ह।ै 

	2019 में अनुमानित 90 लाख मौतों के लिए प्रदूषण जिम्मेदार 
था (दुनिया भर में छह मौतों में स ेएक के बराबर)

 	 यह 2015 के विश्लेषण के बाद से अपरिवर्तित रहा ह।ै

	परिवेशी वाय ुप्रदूषण 45 लाख मौतों, खतरनाक रासायनिक प्रदूषक 17 लाख मौतों, जिसमें शीशा प्रदूषण 9 लाख मौतों का कारण था। 

• 	 भारत

	2019 में भारत में वाय ुप्रदूषण स े16.7 लाख मौतें हुई, जो उस वर्ष देश में सभी मौतों का 17.8% था।

	यह किसी भी दशे की वाय ुप्रदूषण स ेसंबंधित मौतों की सबस ेबड़ी 
संख्या ह।ै

	इसमें से, 9.8 लाख PM 2.5 प्रदूषण के कारण, और अन्य 6.1 लाख घरेल ू
वाय ुप्रदूषण के कारण थे। 

	अत्यधिक गरीबी (जसेै घरेल ू वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण) स े जुड़े 
प्रदूषण स्रोतों से होने वाली मौतों की संख्या में कमी आई है

	रिपोर्ट के अनुसार यह कटौती को औद्योगिक प्रदूषण (जसेै परिवेशी वायु 
प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण) के कारण होने वाली मौतों में वदृ्धि से 
के कारण निरर्थक रह गई ह।ै

• 	 भारत के गंगा के मदैान में वाय ुप्रदूषण सबस ेगंभीर ह।ै 

	इस क्षेत्र में नई दिल्ली और कई सबसे प्रदूषित शहर शामिल हैं। 

• 	 घरों में बायोमास जलाना भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों का सबस ेबड़ा कारण था, इसके बाद कोयला दहन और पराली जलाना था।

सरकारी पहल के बावजूद मौतें

• 	 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कार्यक्रम सहित घरेल ूवायु प्रदूषण के खिलाफ भारत के काफी प्रयासों के बावजदू मौतों की संख्या अधिक बनी हुई ह।ै 

• 	 भारत ने एक राष्ट्रीय स्वच्छ वाय ुकार्यक्रम विकसित किया ह,ै और 2019 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वाय ुगणुवत्ता प्रबंधन के लिए एक आयोग 
शुरू किया ह।ै 

• 	 भारत के पास अपने वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों को चलाने के लिए एक मजबतू कें द्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली नहीं ह ैऔर परिणामस्वरूप समग्र वायु 
गुणवत्ता में सुधार सीमित और असमान रहा ह।ै

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (2016)
इस योजना को तीन वर्षों में 5 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों को रियायती LPG (तरलीकृत पेट्रोलियम गसै) कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य 
के साथ लाग ूकिया गया था, बाद में इस लक्ष्य में 3 करोड़ और 1करोड़ अतिरिक्त कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया ह।ै इसमें प्रति कनेक्शन 1,600 रुपये 
की सरकारी सहायता थी। उज्ज्वला योजना ने उपभोक्ताओ ंको ईधंन खुदरा विक्रे ताओ ंको जमा राशि का भुगतान किए बिना रसोई गसै सिलेंडरों तक पहंुच 
प्रदान की।

सीसा प्रदूषण

• 	 एक अनुमान के अनुसार हर साल दुनिया भर में सीसा प्रदूषण के कारण 9 लाख लोगों की मौत हो जाती ह।ै  

• 	 पहले सीसा प्रदूषण का स्रोत सीस ेवाल ेपेट्रोल था जिसे सीसामुक्त पेट्रोल से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। 

• 	 हालांकि, सीसा के एक्सपोजर के अन्य स्रोतों में शामिल हैं

 प्रदूषण नियंत्रण के बिना लेड-एसिड बटैरी और ई-अपशिष्ट का असंगत रीसाइक्लिंग, 

 सीसे से संदूषित मसाले, 

 मिट्टी के बर्तनों सीसा लवण के साथ चमकता ह ैऔर 

 पेंट में लीड, आदि।
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• 	 वशै्विक स्तर पर 80 करोड़ से अधिक बच्चों (अकेल ेभारत में 27.5 करोड़ बच्चे) में रक्त सीसा सांद्रता का अनुमान ह ै जो 5μg/dL से अधिक ह।ै

आग ेका रास्ता

• 	 हमें स्वास्थ्य निगरानी के लिए और एकीकृत जोखिम निगरानी प्लेटफार्म जरूरत 

ह.ै

• 	 जवैिक और पर्यावरणीय निगरानी के माध्यम से जनसंख्या जोखिम निगरानी 

मात ृऔर बाल स्वास्थ्य के साथ-साथ गरै-संचारी रोगों के बोझ को कम करने के 

लिए पहले से ही स्वास्थ्य कार्यक्रमों के भीतर जोखिम कारकों को सचूित कर सकती 

ह।ै 

• 	 बच्चों के मानसिक विकास पर सीसे का नकारात्मक प्रभाव पड़ता ह ैजो वास्तव 

में कई पीढ़ियों तक अपरिवर्तनीय दीर्घकालिक क्षति पहंुचा सकता ह।ै

शहरी ऊष्म द्वीप समूह

संदर्भ: देश के कई हिस्से ल ूकी चपेट में हैं। 

 • 	 शहर “शहरी ऊष्म द्वीप” नामक एक घटना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 

बहुत गर्म हैं।

एक शहरी ऊष्म द्वीप क्या है?

• 	 एक शहरी ऊष्म द्वीप एक स्थानीय और अस्थायी घटना ह ैजिसका अनुभव उस समय किया जाता ह ैजब किसी शहर के भीतर कुछ क्षेत्र एक ही दिन 

में आसपास या पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म होत ेहैं।

 उदाहरण के लिए, पुणे में पाशन जसैा एक हरा-भरा इलाका अक्सर शिवाजीनगर, चिचवाड़ या मगरपट्टा जसेै शहरी क्षेत्रों की तुलना में ठंडा होता ह।ै

• 	 ऐसी विविधताएं मुख्य रूप से उन स्थानों में फंसी हुई गर्मी के कारण होती हैं।  

• 	 तापमान में भिन्नता 30-50C के बीच हो सकती ह।ै

• 	 शहरी ऊष्म द्वीप जल निकायों के आसपास के विशिष्ट द्वीप नहीं हैं, बल्कि अन्य इलाकों की तलुना में उच्च दनैिक तापमान का अनभुव करने 

वाल ेशहरी क्षेत्र हैं। 

शहर ग्रामीण क्षेत्रों की तलुना में गर्म क्यों हैं?

• 	 ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्थानों की तुलना में अधिक वकृ्षावरण, खेतों, जंगलों और पेड़ों के रूप में अपेक्षाकृत बड़ा हरित आवरण होता ह,ै जो ह ैजो 

आसपास के क्षेत्रों में गर्मी को नियंत्रित करता ह।ै

• 	 वाष्पोत्सर्जन ऊष्मा विनियमन का एक प्राकृतिक तरीका ह।ै 

 यह मिट्टी स ेपानी को अवशोषित करने वाली जड़ों की वजै्ञानिक प्रक्रिया ह।ै 

• 	 इसके विपरीत, शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त हरित आवरण या बगीचों की कमी होती ह ैऔर अक्सर सार्वजनिक परिवहन के लिए ऊंची सड़कों, पार्किं ग 

स्थानों, फुटपाथों, और पारगमन मार्गों के साथ ऊंची इमारतों को विकसित किया जाता ह।ै 

 नतीजतन, गर्मी विनियमन या तो पूरी तरह स ेअनपुस्थित ह ैया मानव निर्मित ह।ै

• 	 शहरों में आमतौर पर कांच, ईटंों, सीमेंट और कंक्रीट के साथ निर्मित इमारतें होती हैं- जिनमें से सभी गहरे रंग की सामग्री होती हैं, जिसका अर्थ ह ैकि 

वे उच्च ऊष्मा को आकर्षित और अवशोषित करत ेहैं।

• 	 इस प्रकार, शहरों के भीतर अस्थायी द्वीप बनाते हैं जहां गर्मी फंसी रहती ह।ै

शहरी गर्मी द्वीपों को कैस ेकम किया जा सकता ह?ै

• 	 हरित आवरण को बढ़ाना।

• 	निर्माण  सामग्री का उचित विकल्प 

• 	छ त और रसोई के बगीचों को बढ़ावा देना

• 	 गर्मी को प्रतिबिबित करने के लिए जहां भी संभव हो छतों पर सफेद या हल्के  रंगों से चित्रित करना।

वाय ुप्रदूषण स ेनिपटने के लिए विभिन्न सरकारी 
पहल

	श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना

	प्रदूषक वेतन सिद्धांत

	स्मॉग टॉवर

	सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर

	राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)

	BS-VI वाहन

	वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए नया आयोग

	टर्बो हपै्पी सीडर (THS)

	वायु गुणवत्ता और मौसम परू्वानुमान और 
अनुसंधान (SAFAR)
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इकोस्ट्रेस

• 	 नासा ने हाल ही में दिल्ली के शहरी हिस्सों में गर्मी द्वीपों की ओर 

इशारा किया, जहां तापमान आसपास की कृषि भमूि की तुलना में 

कहीं अधिक था।

• 	 नासा के ईकोसिस्टम स्पेसबोर्न थर्मल रेडिय ोमीटर एक्सपरेिमेंट 

(इकोस्ट्रेस) ने एक छवि खींची, जिसमें दिल्ली के चारों ओर एक बड़ा 

लाल खंड और सोनीपत, पानीपत, जींद और भिवानी के पड़ोसी शहरों 
के आसपास छोटे लाल पचै दिखाए गए थे। 

• 	 ये लाल खंड, उच्च तापमान का संकेत करते हुए, ऊष्म द्वीप थे, 

जबकि शहरों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कम तापमान देखा गया 

था।

• 	 इकोस्ट्रेस एक रेडियोमीटर के साथ एक उपकरण ह ैजिसे 2018 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया था। 

	यह हवा के तापमान के विपरीत जमीन पर तापमान को माप सकता ह।ै 

		हवा के तापमान की तुलना में दिन के दौरान जमीन का तापमान अधिक होने की संभावना ह ैऔर रात के दौरान लगभग समान ह।ै 

	मुख्य रूप से, इकोस्ट्रेस पौधों के तापमान को मापने और उनकी पानी की आवश्यकताओ ंऔर उन पर जलवायु के प्रभाव को समझने के 

लिए काम सौंपा जाता ह।ै

v	 v	 v	 v	 v
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विज्ञान और प्रौद्योगिकी
महाराष्ट्र का जीन बैंक प्रोजके्ट
महाराष्ट्र में  दशे की अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को राज्य मंत्रिमंडल से मंजरूी मिलने के बाद इसे राज्य भर में लाग ूकिया जाना ह।ै 

परियोजना के बारे में

• 	 महाराष्ट्र जीन बैंक एक अद्वितीय बैंक ह ैक्योंकि यह भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (IISER), पुणे, और राष्ट्रीय 
समुद्र विज्ञान संस्थान (NIO), गोवा जसेै वजै्ञानिक संस्थानों द्वारा पारंपरिक ज्ञान को प्रमाणित करने की कोशिश करता ह।ै

मखु्य विषय:

• 	 समुद्री जवै विविधता 

• 	 स्थानीय फसल / बीज किस्में 

• 	 देशी मवेशी नस्लें 

• 	 मीठे पानी की जवै विविधता 

• 	 घास का मदैान, झाड़ियों का मदैान और चारागाह जवै विविधता 

• 	 वन अधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए संरक्षण और प्रबंधन 

योजनाएं, और वन क्षेत्रों का कायाकल्प।

• 	 अंतिम लक्ष्य समुदायों को खाद्य और पोषण सुरक्षा, आजीविका और 

आर्थिक लाभ के लिए इन जवै-संसाधनों की निरतर उपलब्धता 
सुनिश्चित कराने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे के 
खिलाफ प्रतिरोध का निर्माण करना ह।ै

उद्देश्य

• 	र ाज्य में विविध कृषि-जलवायु क्षेत्रों में मौजदू विभिन्न फसलों, पेड़ों और पशधुन आनवंुशिक संसाधनों के लिए विस्तृत भागीदारी मूल्यांकन 

डिजाइन शुरू करना।

• 	 इन-सीटू और एक्स-सीटू संरक्षण, चुनिदा स्थानीय फसलों के घरेल ूपुनरुद्धार और प्रबंधन, गाय, बकरी और स्थानीय कुक्कुट  की क्षेत्रीय रूप से 

महत्वपरू्ण नस्लों और गरै-लकड़ी वन उत्पाद (MTFP) के लिए गतिविधियों की योजना बनाना और पेश करना।

• 	 मदृा और जल संरक्षण उपायों और बेहतर भूमि उपयोग योजना के साथ-साथ पारिस्थितिकी-पनुरुद्धार प्रक्रिया सहित सामान्य और निजी भूमि 

पर पर्यावास संरक्षण के लिए गतिविधियों  की योजना बनाना और शुरू करना।

• 	 कार्यक्रम में भाग लेने और प्रबंधित करने के लिए स्थानीय समदुायों की प्रेरणा के निर्माण के लिए गतिविधियों की योजना बनाना और शुरू करना।

मंगलकम्प 
संदर्भ: नासा ने बताया ह ैकि उसके इनसाइट मार्स लैंडर ने किसी अन्य ग्रह पर अब तक के सबसे बड़े भकंूप का पता लगाया।

मंगलकम्प (Marsquack) क्या हैं?

• 	 पथृ्वी पर, भकंूप टेक्टोनिक प्लेटों में बदलाव के कारण होते हैं। 

• 	 मंगल में टके्टोनिक प्लेटें नहीं हैं, और इसकी पर्पटी ही एकमात्र विशाल प्लेट ह।ै 

 इसलिए ‘मंगलकम्प’ इसकी पपड़ी में चट्टानी दरार या भ्रंश के कारण तनाव स ेउत्पन्न होत ेहैं।

इनसाइट

• 	 इनसाइट मंगल ग्रह पर इसके निर्माण, इसकी निर्माण सामग्री को कैसे स्तरित किया गया ह,ै और इससे कितनी गर्मी निकलती ह ैआदि का अध्ययन 

करता ह।ै

	इनसाइट के साथ, वजै्ञानिकों को पथृ्वी और मंगल ग्रह की तलुना करने की उम्मीद ह,ै और बेहतर ढंग से समझते हैं कि कैसे एक ग्रह की 

शुरुआती सामग्री इसे जीवन का समर्थन करने की अधिक या कम संभावना बनाती ह।ै

जीन बैंक क्या ह?ै

जीन बैंक एक प्रकार की जवै-भंडार हैं जो आनवंुशिक सामग्री को 
संरक्षित करती हैं। 

पौधों के लिए, यह इन विट्रो स्टोरज ह,ै जिसमें पौधे से फ्रीजिग कटिग, या 
बीजों को स्टॉक करके किया जाता ह ै(उदाहरण के लिए, एक सीडबैंक में)। 

जानवरों के लिए, यह आगे की आवश्यकता तक जवै- फ्रीजर में शुक्राण 
और अंडे को शीतलन टकैों में संरक्षित  किया जाता ह।ै 

प्रवाल- प्रवाल खंडों को नियंत्रित परिस्थितियों में पानी की टंकियों में 
संग्रहीत किया जाता ह।ै 

एक 'जीन बैंक' में आनुवंशिक सामग्री को विभिन्न तरीकों स ेसंरक्षित 
किया जाता ह,ै जसेै कि तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर ठंडे, 
कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में रख कर, और नियंत्रित पोषक तत्व देकर।
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					     समाचार में अन्य महत्वपूर्ण मिशन

•	 पर्सिवरेंस: नासा का पर्सिवरें स रोवर मंगल ग्रह पर पिछले जीवन की खोज करेगा और भविष्य में पथृ्वी पर लौटने के लिए नमनूों को इकट्ठा करेगा।

•	तिय ानवेन-1 और झरुोंग, चीन के मंगल ऑर्बिटर और रोवर: चीन का पहला मंगल मिशन सतह के नीचे पानी की खोज करेगा।  

•	ह ोप: संयुक्त अरब अमीरात होप मार्स मिशन मंगल ग्रह की जलवायु की परूी तस्वीर का निर्माण कर रहा ह।ै

•	 एक्सोमार्स ट्रेस गसै ऑर्बिटर: द एक्सोमार्स ट्रेस गसै ऑर्बिटर, यरूोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस के बीच एक 
सहयोग, मार्च 2016 में लॉन्च किया गया था और उस वर्ष बाद में मंगल पर पहंुचा था।

•	 मावेन: नासा के मंगल वायुमंडल और वाष्पशील विकास अंतरिक्ष यान, मावेन, मंगल ग्रह के अंतरिक्ष में वायुमंडल के खोने की प्रक्रिया का अध्ययन 
करेगा। ऑर्बिटर मिशन और पथृ्वी के बीच संचार को भी रिले करता ह।ै

•	 मंगलयान, भारत का पहला मंगल मिशन: मंगलयान भारत का मंगल ऑर्बिटर ह ैजो सितंबर 2014 से ग्रह का अवलोकन कर रहा ह।ै

•	 नासा का क्यूरियोसिटी रोवर 2012 से जीवन का समर्थन करने वाले सबतूों की तलाश कर रहा ह।ै 

•	 मार्स एक्सप्रेस: मार्स एक्सप्रेस यरूोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का पहला ग्रहीय मिशन था जिसे 2003 में लॉन्च किया गया था।

•	 मार्स खोजी ऑर्बिटर: नासा का मार्स खोजी ऑर्बिटर 2006 के बाद से ग्रह के भवूिज्ञान और जलवायु का अध्ययन करने के लिए ह।ै इसमें मंगल ग्रह 
पर भेजे गए सबसे शक्तिशाली उच्च-रिज़ॉल्यूशन कैमरे लगे हैं।

•	न ासा का ओडिसी: ओडिसी मंगल की सतह के परिवर्तनों की निगरानी करता ह ैऔर सतह अंतरिक्ष यान और पथृ्वी के बीच एक महत्वपरू्ण संचार 
रिले ह।ै

टमाटर फ्लू
हाल ही में, तमिलनाडु राज्य ने केरल में “टमाटर फ्लू” के मामलों का पता चलने के मद्देनजर अपनी सीमाओ ंपर निगरानी बढ़ा दी ह।ै 

फ्लू के बारे में

•	 फ्लू पांच साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता ह।ै

•	 इस फ्लू के लक्षण, जिसे टमाटर बुखार भी कहा जाता ह,ै में शामिल हैं

	च कत्ते 

	 त्वचा में जलन 

	निर्ज लीकरण

	 यह थकान, जोड़ों में दर्द, पेट में ऐठंन, मतली, उल्टी, दस्त, खांसी, छींकने, नाक बहना, तेज बुखार और शरीर में दर्द का कारण भी बन सकता ह।ै

•	 कुछ मामलों में, परैों और हाथों के रंग भी बदल सकते हैं।

•	 यह फ्लू एक आत्म-सीमित ह ैऔर इसके लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं ह।ै 

	 इसका मतलब यह ह ैकि यदि सहायक देखभाल दी जाती ह ैतो लक्षण अपने आप समय के साथ ठीक हो जाएगा।

•	 फ्लू के अन्य मामलों की तरह, टमाटर बुखार भी संक्रामक ह।ै 

RFID टगै
संदर्भ: प्रत्येक अमरनाथ यात्रा तीर्थयात्री की आवाजाही को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टगै की मदद से ट्रैक किया जाएगा।

RFID क्या ह?ै
•	र डियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक फास्टैग के मलू में ह,ै जो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों  पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह को लाग ूकरने 

के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की प्रमुख पहल ह।ै

	 इसका उद्देश्य टोल प्लाजा पर कैशलेस लेनदेन सुनिश्चित करना ह,ै जिसके परिणामस्वरूप यातायात की लगभग अबाधित आवाजाही हो सकती ह ै
और इसलिए, टोल संग्रह की परूी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना ह।ै

•	 यह कैसे काम करता ह:ै

	 RFID तकनीक एक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन कोड (EPC) का उपयोग करती ह ैजिसके माध्यम से प्रत्येक वाहन को विशिष्ट रूप से पहचाना जा 
सकता ह।ै 

	 यह कोड वाहन के पंजीकरण संख्या से अलग ह ैऔर वशै्विक स्तर पर अनन्य ह।ै

	प्र त्येक ईपीसी कोड, जो RFID-फास्टैग में एक 13 अंकों की संख्या ह,ै GS1 इंडिया द्वारा जारी किया जाता ह,ै जो एक मानक निकाय ह,ै जो यह 
सुनिश्चित करता ह ैकि प्रत्येक कोड अद्वितीय हो और सही उत्पाद पहचान के लिए वशै्विक मानकों के अनुरूप ह।ै 

	 कोड को मानकीकृत करने की आवश्यकता ह ैताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंदर कोडित डेटा को विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग नहीं 
पढ़ा जाता ह।ै

	 RFID टगै में बारकोड के समान अनुप्रयोग हैं, हालांकि वे कहीं अधिक उन्नत हैं। 

	 उदाहरण के लिए, RFID टगै से जानकारी पढ़ने के लिए लाइन-ऑफ-साइट की आवश्यकता नहीं होती ह ैऔर इसे कुछ मीटर की दूरी पर किया जा 
सकता ह।ै 

	 इसका मतलब यह भी ह ैकि एक एकल टगै एक समय में कई पाठकों द्वारा पढ़ा जा सकता ह।ै
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	 RFID टगै लगभग किसी भी वस्तु से जुड़ा हो सकता ह।ै 

	 यद्यपि सामान्य लक्षित वस्तुएं परिधान, सामान, कंटेनर, निर्माण सामग्री, कपड़े 

धोने और बोतलें हैं, वे जानवरों, मनुष्यों और वाहनों से भी जुड़ी हो सकती हैं।

	 ये प्राकृतिक और गरमागरम प्रकाश, कंपन, झटके, बारिश, धलू, तेल और अन्य 

कठोर परिस्थितियों को सहन करने के लिए बनाए गए हैं।

	 इसमे बटैरी की आवश्यकता नहीं होती ह ैऔर बिजली के नुकसान के जोखिम 

के बिना 24/7 संचालित रह हैं। 

	 हालांकि, बारकोडिग के विपरीत, जो काली रेखाओ ंऔर सफेद रिक्त स्थान के 

एक पटैर्न का उपयोग करता ह,ै जिसमें जानकारी को कोडित किया जाता ह,ै 

एक RFID टगै जानकारी को कोडित करने के लिए एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक चिप 
का उपयोग करता ह ैजो एक एंटीना से घिरा हुआ ह।ै 

	 इसके अलावा, बारकोड के विपरीत, एक RFID टगै को पाठक के बहुत करीब या, दृष्टि रेखा में भी होने की आवश्यकता नहीं ह।ै एक बस स्कै नर 

से पढ़ने की दूरी के भीतर होना चाहिए।

	 यद्यपि RFID तकनीक बारकोडिग की तुलना में बेहतर ह,ै लेकिन यह उसका प्रतिस्थापन नहीं हो सकता ह।ै 

					        निकट क्षेत्र संचार प्रौद्योगिकी

•	नि कट क्षेत्र संचार (NFC) तकनीक, उच्च आवतृ्ति RFID (HF-RFID) का एक सबसेट ह ैजो इंटरनेट ऑफ थिग्स (IoT) को जोड़ती ह ैऔर इसका 
उपयोग अधिक जटिल, सुरक्षित इंटरक्शन के लिए किया जा सकता ह।ै HF

•	 दोनों तरीकों से एक NFC टगै और एक वस्तु के बीच संचार जा सकता ह,ै जिससे रोजमर्रा की वस्तुओ ंको स्मार्ट और अधिक भरोसेमंद बनाया जा 
सकता ह।ै 

•	 NFC उच्च आवतृ्ति, निकट संचार तक सीमित ह,ै और एक समय में केवल एक NFC टगै को स्कै न किया जा सकता ह।ै 

•	 NFC का उपयोग करना अविश्वसनीय रूप से सरल ह ैऔर चूंकि अधिकांश मोबाइल डिवाइस अब NFC सक्षम हैं, इसलिए आमतौर पर प्रौद्योगिकी 
को अपनाने के लिए किसी भी अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं होती ह।ै

mRNA वकै्सीन
केन्द्रीय सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान कें द्र (CCMB) हदैराबाद ने पहली स्वदेशी mRNA वकै्सीन तकनीक के “सिद्धांत का प्रमाण” स्थापित किया ह।ै

mRNA वकै्सीन क्या ह?ै

•	 पारंपरिक टीके रोग जनक सकू्ष्म जीवों की पहचान करने के लिए प्रतिरक्षा 
प्रणाली को प्रशिक्षित करने का काम करते हैं और जब प्रतिरक्षा प्रणाली से 
उनका सामना होता ह ैतो उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं, जबकि mRNA तकनीक 
में, मेजबान कोशिका की प्रतिरक्षा प्रणाली को वास्तविक संक्रमण से बचने 
के लिए प्रोटीन निर्माण प्रक्रिया जाता ह।ै 

•	 यह मेजबान में संबंधित सकू्ष्म जीव के mRNA को पेश करके किया जाता ह।ै

•	 इस तकनीक से अन्य बीमारियों के लिए टीकों को विकसित किया जा सकता 
ह ैया विभिन्न वेरिएंट के लिए एक ही वकै्सीन का प्रयोग किया जा सकता ह।ै

•	 स्वदेशी mRNA वकै्सीन अन्य संक्रामक रोग उदाहरण के लिए टीबी, डेंग,ू 
मलेरिया, चिकनगुनिया, दुर्लभ आनुवंशिक रोग और अन्य से निपटने का 
वादा करता ह।ै 

•	 mRNA को कोशिकाओ ं को कोरोनोवायरस SARS-CoV-2, के स्पाइक 
प्रोटीन को फिर से बनाने के लिए कोडित किया गया ह,ै जो कोविड-19 का 
कारण ह।ै 

	 यह स्पाइक प्रोटीन ह-ै जो कोरोनोवायरस की सतह पर स्पाइक के रूप 

में दिखाई देता ह-ै जिससे संक्रमण की प्रक्रिया शुरू होती ह;ै यह वायरस 
को कोशिकाओ ंमें प्रवेश करने की सहायता देता ह,ै जिसके बाद वायरस 
अपनी प्रतिकृति होस्ट के शरीर में बनाता ह।ै 

•	 mRNA पर आधारित एक कोरोनोवायरस वकै्सीन, एक बार शरीर में इंजेक्ट करने के बाद, शरीर की कोशिकाओ ंको स्पाइक प्रोटीन की प्रतियां बनाने 
का निर्देश देगी। 

	 बदले में, यह प्रतिरक्षा कोशिकाओ ंको इससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने के  लिए प्रेरित करने की उम्मीद ह।ै

•	 ये एंटीबॉडी रक्त में बने रहेंगे और जब वायरस मानव शरीर को संक्रमित करता ह ैतो ये एंटीबॉडी वायरस का सामना करते हैं। 
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सिद्धांत प्रमाण

यह अपनी व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से एक निश्चित विधि या विचार की प्राप्ति, या सिद्धांत रूप में सत्यापन ह ैकि संबंधित अवधारणा या सिद्धांत 
में व्यावहारिक क्षमता ह।ै 

अवधारणा का एक प्रमाण आमतौर पर छोटा होता ह ैऔर परूा हो सकता ह ैया नहीं भी हो सकता ह।ै

इन सहयोगी परीक्षणों का उद्देश्य व्यावसायिक  समस्याओ ंको हल करन ेऔर व्यावसायिक नवाचार लक्ष्यों म ें तजेी लान ेके लिए व्यावसायिक अवधारणाओ ं
और प्रस्तावों की व्यवहार्यता का परीक्षण करना ह।ै

mRNA
मसैेंजर RNA (Mrna) एक प्रकार का RNA ह ैजो प्रोटीन उत्पादन के लिए आवश्यक ह।ै कोशिकाओ ंमें, mRNA प्रोटीन बनाने के लिए एक खाका बनाने के 
लिए जीन में जानकारी का उपयोग करता ह।ै एक बार जब कोशिकाएं प्रोटीन बनाना समाप्त कर देती हैं, तो वे जल्दी से mRNA को तोड़ देती हैं। टीकों से 
mRNA नाभिक में प्रवेश नहीं करता ह ैऔर DNA को नहीं बदलता ह।ै

कोविड-अधिग्रहित हेपटेाइटिस
संदर्भ: यद्यपि भारत में ताजा कोविड-19 मामले प्रबंधनीय स्तर पर बने हुए हैं, भारतीय  चिकित्सक और वशै्विक स्तर पर चिकित्सा विशेषज्ञ, कोविड-अधिग्रहित 
हेपेटाइटिस के उभरती प्रवतृ्ति से चितित हैं।

•	 बंुदेलखंड मेडिकल कॉलेज (BMC), मध्य प्रदेश और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीटयटू ऑफ मेडिकल रिसर्च, चंडीगढ़ के डॉक्टरों की एक टीम ने बताया कि 2021 
में अप्रैल से जुलाई तक कोविड-19 पॉजिटिव परीक्षण करने वाले 475 बच्चों में से 37 (लगभग 8%) में कोविड-अधिग्रहित हेपेटाइटिस (CAH) के मामले 
देखे गए। 

कोविड-अधिग्रहित हेपटेाइटिस:

	CAH में, लक्षणों में मितली, भखू में कमी, कमजोरी और हल्का बुखार शामिल हैं। 

	 सजून को चिह्नित नहीं किया जाता ह,ै हालांकि यकृत एंजाइमों का एक उच्च स्तर, जिसे ट्रांसमिनेसेस कहा जाता ह,ै देखा जाता ह।ै 

	 हेपेटाइटिस के अन्य सभी विशिष्ट कारण, जसेै कि संबंधित वायरस, अनुपस्थित हैं। 

ट्रांसमिनेससे
ट्रांसमिनेसेस (Transaminases या aminotransferases) एंजाइम हैं जो एक अमीनो एसिड और α-कीटो एसिड के बीच एक संचरण प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करते 
हैं। वे अमीनो एसिड, जो प्रोटीन बनाते हैं, के संश्लेषण में महत्वपरू्ण हैं।

हेपटेाइटिस (Hepatitis) क्या है

•	 हेपेटाइटिस यकृत की सजून ह।ै 

•	 हेपेटाइटिस वायरस दुनिया में हेपेटाइटिस का सबसे आम कारण हैं, लेकिन अन्य संक्रमण, विषाक्त पदार्थ (जसेै, शराब, कुछ दवाएं), और ऑटोइम्यून 
बीमारियां भी हेपेटाइटिस का कारण बन सकती हैं।

•	 5 मुख्य हेपेटाइटिस वायरस हैं, जिन्हें A, B, C, D, और E प्रकार के रूप में जाना जाता ह।ै 

	 हेपेटाइटिस A और E आमतौर पर दूषित भोजन या पानी के अंतर्ग्रहण के कारण होते हैं। 

	 हेपेटाइटिस B, C और D आमतौर पर संक्रमित शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क  तथा माता से संचरण के परिणामस्वरूप होते हैं। इन वायरसों के लिए 
संचरण के सामान्य तरीकों में दूषित रक्त या रक्त उत्पादों की प्राप्ति, दूषित उपकरणों का उपयोग करके आक्रामक चिकित्सा प्रक्रियाएं और जन्म 
के समय मां से बच्चे में, परिवार के सदस्य से बच्चे में और यौन संपर्क  द्वारा भी शामिल हैं। 
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एडेनोवायरस और हेपटेाइटिस

•	 एडेनोवायरस वायरस का एक समहू ह ैजिसमें आमतौर पर ठंड या फ्लू जसेै लक्षण, बुखार, गले में खराश, तीव्र ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, नेत्रश्लेष्मलाशोथ, 

पेट की तीव्र सजून, दस्त, उल्टी, मितली और पेट दर्द आदि लक्षण देखे जाते हैं।

•	 एडेनोवायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में निकट संपर्क , खांसने, छींकने और यहां तक कि एडेनोवायरस युक्त वस्तु को छूने और फिर मंुह, नाक 

या आंखों को आगे छूने के माध्यम से फैलता ह।ै

•	ट ाइप 41 एडेनोवायरस बच्चों में हेपेटाइटिस B का कारण ह।ै

 यद्यपि 50 से अधिक प्रकार के एडेनोवायरस होते हैं, लेकिन टाइप 41 श्वसन संबंधी समस्याओ ंके साथ-साथ दस्त, उल्टी और बुखार का कारण ह।ै

प्रवीग फील्ड पकै

संदर्भ: हाल ही में, बेंगलुरु स्थित एक उद्यम प्रवीग डायनमिक्स ने एक रग्ड टकै्टिकल बटैरी का उत्पादन किया जिसे प्रवीग फील्ड पकै के रूप में जाना जाता ह ै

जिसे अब यह यरूोप में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) बलों को बेचने की योजना बना रहा ह।ै 

बटैरी के बारे में

•	 हवैी-ड्यटूी पावर बैंक– प्रवीग फील्ड पकै 14 किलोग्राम की एक पोर्टेबल बटैरी ह।ै 

•	 यह डिजिटल रूप से जुड़े आधुनिक सनै्य और विशेष बलों के लिए बहुत उपयोगी ह,ै जिन्हें  यकू्रे न और लीबिया जसेै उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में काम 

करना पड़ता ह,ै जबकि गजेैट्स का उपयोग करते हुए जिन्हें निरतर पावर बकै-अप की आवश्यकता होती ह।ै 

•	 इन बटैरियों को भारत में डिजाइन किया गया और बनाया गया ह।ै 

•	 उद्देश्य: 

	प्र वीग फील्ड पकै एक ऐसी सामरिक बटैरी ह ैजिसका उद्देश्य युद्ध के मदैान की स्थिति में आधुनिक सनैिकों की परिचालन क्षमता का समर्थन 

करना ह।ै

•	 उपयोग:

	फ़ी ल्ड पकै का उपयोग मकैबुक को 60 बार चार्ज करने के लिए किया जा सकता ह।ै 

	 फील्ड पकै का उपयोग एक सनै्य व्यक्ति के क्षेत्र कर्तव्यों को सक्रिय करने के लिए किया जा सकता ह ैऔर इसका उपयोग रिमोट सेंसर को तनैात 

करने के लिए किया जा सकता ह।ै

	 एक शक्तिशाली सामरिक बटैरी का उपयोग ड्रोन जसेै बड़े सनै्य उपकरणों को संचालित करने के लिए भी किया जा सकता ह ैऔर यह सामरिक 

संचालन को समन्वित करने में भी मदद कर सकता ह ैजिसमें कई हथियार प्रणालियां शामिल हैं। 
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नाटो (NATO) क्या ह?ै
यह एक सनै्य गठबंधन ह ैजो सोवियत संघ के खिलाफ सामहूिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यरूोपीय देशों 
द्वारा 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि (जिसे वाशिगटन संधि भी कहा जाता ह)ै द्वारा स्थापित किया गया ह।ै

वर्तमान में 30 सदस्य दशे हैं।

इसके मलू सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क , फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यनूाइटेड किगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका 
थे।

मलू हस्ताक्षरकर्ताओ ंमें शामिल होने वाले ग्रीस और तुर्की (1952), पश्चिम जर्मनी (1955, 1990 से जर्मनी के रूप में), स्पेन (1982), चेक गणराज्य, हंगरी और 
पोलैंड (1999), बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया (2004), अल्बानिया और क्रोएशिया (2009), मोंटेनेग्रो 
(2017), और उत्तरी मसेैडोनिया (2020) हैं। 

फ्रांस 1966 में नाटो की एकीकृत सनै्य कमान से अलग हो गया था, लेकिन संगठन का सदस्य बना रहा, और 2009 में नाटो की सनै्य कमान से फिर से जुड़ 
गया था।

मखु्यालय: ब्रसेल्स, बेल्जियम।

एन्सेफलाइटिस वायरस
संदर्भ: लैंसेन्ट इंफेक्शियस डिजीज में उल्लिखित एक इंसेफेलाइटिस वकै्सीन के नदैानिक परीक्षण के पहले चरण में टीके को परू्वी घोड़े के इंसेफेलाइटिस वायरस 
(EEEV), पश्चिमी घोड़े के इंसेफेलाइटिस वायरस (WEEV), और वेनेजुएला के इक्वाइन इंसेफलाइटिस वायरस (VEEV) के लिए सुरक्षित, सहनीय और निष्क्रिय 
एंटीबॉडी प्रतिक्रिया को प्रेरित करता पाया गया।

ब्यौरा:	

•	 EEEV, WEEV और VEEV संक्रमित मच्छरों के काटने के माध्यम से मनुष्यों में फैलते हैं। 

•	 घोड़े इन संक्रमणों के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं, लेकिन वायरस उनसे सीधे मनुष्यों में संचरित नहीं होते हैं।

•	 मनुष्यों में यह संक्रमण दुर्लभ हैं, जिसमें फ्लू जसेै लक्षण विकसित हो सकते हैं और, कुछ मामलों में, गंभीर न्यूरोलॉजिकल क्षति या मतृ्यु हो सकती ह।ै

•	 VLP टीके क्या हैं?

	 शोधकर्ताओ ंने VLP (Virus like particle) वकै्सीन को डिजाइन किया ह ैजो वायरस के बाहरी गोले से प्रोटीन का उपयोग करता ह।ै 

	 VLP में वायरस को कोशिकाओ ंके अंदर दोहराने के लिए आवश्यक आनुवंशिक सामग्री नहीं होती ह,ै इसलिए इनसे संक्रमण नहीं फैलता ह।ै 

इंसफेेलाइटिस क्या ह?ै

•	 एन्सेफलाइटिस एक दुर्लभ बीमारी ह ैजो मस्तिष्क में “तीव्र सजून” का कारण बनती ह।ै 

•	 एन्सेफलाइटिस से पीड़ित व्यक्ति को गंभीर चिकित्सा की आवश्यकता होती ह।ै

इंसफेेलाइटिस के कारण?

•	 यह बीमारी हर उम्र के लोगों में हो सकती ह,ै लेकिन बच्चों और बुजुर्गों को इस बीमारी से पीड़ित होने का खतरा अधिक होता ह।ै 

•	 दुर्लभ बीमारी का सामान्य कारण एक वायरल संक्रमण ह।ै 

•	 कभी-कभी यह मस्तिष्क की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से मस्तिष्क के ऊतकों पर हमला कर देने के कारण होती ह।ै 

•	 दुर्लभ मामलों में, एन्सेफलाइटिस जीवाणु संक्रमण, परजीवी के कारण होता ह,ै या अन्य संक्रामक रोगों से प्रेरित हो सकता ह।ै 

•	 यह एक गरै-संचारी रोग ह।ै

जापानी एन्सेफ्लाइटिस

•	 एशिया में वायरल इंसेफलाइटिस के सबसे आम रूपों में से एक जापानी इंसेफलाइटिस वायरस (JEV) ह,ै जो मच्छर जनित फ्लेविवायरस के कारण 
होता ह।ै 

•	 यह रोग डेंग,ू पीले और वेस्ट नाइल वायरस के समान जीनस से संबंधित ह।ै

•	 JEV मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता ह ैक्योंकि अधिकांश वयस्क बीमारी से प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्राप्त करते हैं।

•	 इस रोग में आमतौर पर बुखार और सिरदर्द जसेै हल्के  लक्षण देखे जा सकते हैं।

•	 250 में से लगभग 1 मामलों में, बीमारी अचानक तेज बुखार, सिरदर्द, अकड़न, भटकाव, कोमा और दौरे जसेै गंभीर लक्षण देखे जा सकते हैं। 

•	 इन लक्षणों वाले रोगियों में मतृ्यु दर लगभग 30% ह।ै

भारत में व्यापकता

•	 जापानी इंसेफलाइटिस को भारत में बीमारी के प्रमुख कारण के रूप में पहचाना जाता ह।ै

•	 JEV को पहली बार देश में 1955 में मान्यता दी गई थी, जब तमिलनाडु के नॉर्थ आर्कोट जिले में इंसेफेलाइटिस के मामले सामने आए थे। 
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•	 1972 के बाद से, यह बीमारी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, गोवा, पांडिचरी और कर्नाटक सहित नए क्षेत्रों में फैल गई 
ह।ै

•	 दक्षिणी क्षेत्रों में बीमारी से प्रभावित लोगों के आयु वर्ग में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे देखे  गए हैं, जबकि उत्तर भारत में, सभी आयु वर्ग के नागरिक 
प्रभावित हैं। 

उपचार और रोकथाम

•	 इंसेफलाइटिस के वायरल रूपों का इलाज नहीं किया जा सकता ह ैऔर डॉक्टर आमतौर पर दवाओ ंके माध्यम से बीमारी के कारण होने वाले लक्षणों 
को ठीक करने की कोशिश करते हैं। 

•	 डॉक्टर अक्सर कारण के आधार पर स्टेरॉयड इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स या दर्द निवारक लेने की सलाह देते हैं।

•	 कई टीके हैं जो इस बीमारी को रोकने में प्रभावी हैं, जिनमें खसरा, कण्ठमाला, रूबेला के लिए टीके शामिल हैं। 

•	 उन क्षेत्रों में जिन्हें इंसेफलाइटिस वाले वायरस के वाहक मच्छर होते हैं, वहाँ मच्छर विकर्षक मरहम ले जाना चाहिए और विशेष रूप से बाहर जाते समय 
इसे लगा लेना चाहिए। 

तीव्र एन्सेफलाइटिस सिड्रोम (AES)

•	 AES ज्यादातर बच्चों और युवा वयस्कों में कें द्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता ह।ै 

•	 यह उच्च बुखार के साथ शुरू होता ह,ै फिर न्यूरोलॉजिकल कार्यों को बाधित करता ह ैजिसके कारण रोगी में मानसिक विचलन, जब्ती, भ्रम, प्रलाप, 
कोमा आदि देखे जाते हैं।

•	 बीमारी का प्रकोप आमतौर पर मानसनू (जनू-अक्टूबर) के दौरान बताया जाता ह।ै

•	 कारण:

	 यह वायरस, बकै्टीरिया, कवक और अन्य वाहकों की एक श्रृंखला के कारण हो सकता ह।ै 

	 जापानी इंसेफलाइटिस (JE) वायरस भारत में AES का सबसे आम कारण ह।ै कें द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमान के अनुसार JE के कारण 5-35% 
मामलों को जिम्मेदार ठहराया गया ह।ै 

	 लेकिन सिड्रोम स्क्रब टाइफस, डेंग,ू कण्ठमाला, खसरा, यहां तक कि निपाह या जीका वायरस के कारण भी होता  ह।ै

	 कई मामलों में हालांकि AES का कारण नदैानिक रूप से अज्ञात रहता ह।ै बिहार, 

	 असम, झारखड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, तमिलनाडु, कर्नाटक और त्रिपुरा हैं- सबसे बुरी तरह प्रभावित.

निपाह वायरस क्या ह?ै

•	 यह एक जनूोटिक वायरस ह,ै जिसका अर्थ ह ैकि यह जानवरों से मनुष्यों में संचरित हो सकता ह।ै 

•	 लेकिन वायरस के संचरण की केवल एक विधि नहीं ह।ै 

•	 यह दूषित भोजन के माध्यम से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी संचारित हो सकता ह।ै 

•	 वायरस का नाम मलेशिया के एक गांव से लिया गया ह ैजहां इसका पहली बार पता चला था। 

•	नि पाह वायरस परैामिक्सोविरिडी परिवार (हेनिपावायरस जीनस) का एक सदस्य ह।ै 

•	नि पाह वायरस का मेजबान फल चमगादड़ ह,ै जिसे फ्लाइंग लोमड़ी के रूप में भी जाना जाता ह।ै

जीका वायरस क्या ह?ै

•	 जीका एक वायरल संक्रमण ह,ै जो मच्छरों से फैलता ह।ै 

•	 एडीज एजिप्टी मच्छर, जो डेंग ूऔर चिकनगुनिया भी फैलाता ह ैइसका वाहक ह।ै 

•	 इसके अतिरिक्त, संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध से इसका संचरण हो सकता ह।ै 

•	 पहली बार युगांडा में 1947 में बंदरों में और पांच साल बाद मनुष्यों में पाया गया था।  

•	 1960 के दशक के बाद से दुनिया भर में छिटपुट मामले दर्ज हुए थे, लेकिन पहला प्रकोप केवल 2007 में प्रशांत में याप द्वीप में हुआ था। 

•	 2015 में, ब्राजील में एक बड़े प्रकोप से यह पता चला कि जीका को माइक्रोसिफैली, एक ऐसी स्थिति जिसमें बच्चे छोटे और अविकसित दिमाग के 
साथ पदैा होते हैं, के साथ जोड़ा जा सकता ह।ै

मंकीपॉक्स वायरस

संदर्भ: मंकीपॉक्स के वर्तमान प्रकोप में 19 देशों में फैले 220 से अधिक पुष्ट मामलों की टोल ह।ै

मंकीपॉक्स क्या ह?ै

•	 मंकीपॉक्स वायरस के पॉक्सवायरस परिवार से संबंधित ह ैऔर पहली बार 1958 में बंदरों में पहचाना गया था।

•	 मंकीपॉक्स वायरस एक ऑर्थोपॉक्सवायरस ह,ै जो वायरस का एक जीनस ह ैजिसमें वरैिओला वायरस भी शामिल ह,ै जो चेचक का कारण बनता ह।ै 
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चेचक

•	च चक एक संक्रामक, विघटित और अक्सर घातक रोग ह ैजिसने हजारों वर्षों से मनुष्यों को प्रभावित किया ह।ै 

•	 स्वाभाविक रूप से होने वाले चेचक को 1980 तक एक अभतूपरू्व वशै्विक टीकाकरण अभियान के परिणामस्वरूप दुनिया भर से निर्मूल कर दिया गया 
था।

•	च चक का कोई इलाज या उपचार मौजदू नहीं ह।ै 

•	ट ीकाकरण से चेचक को रोका जा सकता ह,ै लेकिन चेचक वायरस के संपर्क  में आने के कम जोखिम वाले लोगों के लिए नियमित टीकाकरण को 
सही ठहराने के लिए वकै्सीन के दुष्प्रभावों का जोखिम बहुत अधिक ह।ै

•	 मंकीपॉक्स एक ज़ूनोसिस ह ै - एक बीमारी जो संक्रमित 

जानवरों से मनुष्यों में फैलती ह।ै

•	 मामले उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के करीब होते हैं जो 

वायरस को ले जाने वाले जानवरों द्वारा बसे हुए हैं। 

•	 पहला मानव मामला 1970 में कांगो लोकतांत्रिक 

गणराज्य से  वर्णित किया गया था।

•	  चेचक के उन्मूलन के बाद, मंकीपॉक्स मनुष्यों में 

प्रमुख पॉक्सवायरस में से एक बन गया ह ै , जिसमें 

प्रभावित आयु-समहू में परिणामस्वरूप कमी के साथ-

साथ वर्षों से मामलों में वदृ्धि हुई ह।ै

प्रसार:

•	 माना जाता ह ैकि मध्य अफ्रीका में प्रकोपों को जंगलों से सटे क्षेत्रों में जानवरों के साथ घनिष्ठ संपर्क  द्वारा योगदान दिया गया था।

•	 जबकि बंदर संभवतः केवल आकस्मिक मेजबान हैं, जलाशय ज्ञात नहीं ह।ै 

•	 यह माना जाता ह ैकि कृन्तक और गरै-मानव प्राइमेट्स संभावित जलाशय हो सकते हैं।

•	  वायरस का  मानव-से-मानव संचरण सीमित ह।ै 

	 यह शारीरिक तरल पदार्थों, त्वचा पर घावों, श्वसन पथ या आंखों, नाक या मंुह के माध्यम से या वायरस-दूषित वस्तुओ,ं जसेै बिस्तर और कपड़ों के 

संपर्क  के माध्यम से हो सकता ह।ै

•	 वायरस चेचक की तुलना में कम संक्रामक ह ैऔर कम गंभीर बीमारी का कारण बनता है

लक्षण:

•	 मंकीपॉक्स आमतौर पर बुखार, दाने और सजून लिम्फ नोड्स के साथ खुद को प्रस्तुत करता ह ैऔर चिकित्सा जटिलताओ ंकी एक श्रृंखला को जन्म 

दे सकता ह।ै 

•	र ोग आमतौर पर  दो से चार सप्ताह तक चलने वाले लक्षणों के साथ  आत्म-सीमित होता ह।ै

•	 गंभीर मामले हो सकते हैं। 

•	 मामले की मतृ्यु का अनुपात लगभग 3-6 %रहा ह,ै लेकिन यह 10 %तक हो सकता ह।ै 

उपचार:

•	च चक उन्मूलन कार्यक्रम के दौरान उपयोग किए जाने वाले टीकों ने मंकीपॉक्स के खिलाफ सुरक्षा भी प्रदान की। 

•	 नए टीके विकसित किए गए हैं जिनमें से एक को  बीमारी की रोकथाम के लिए  अनुमोदित किया गया ह।ै

•	च चक के उपचार के लिए विकसित एक एंटीवायरल एजेंट को भी मंकीपॉक्स के उपचार के लिए लाइसेंस दिया गया ह।ै

•	 जबकि हमारे पास प्रकोप को रोकने के कई प्रभावी तरीके हैं, जिसमें संपर्क -ट्रेसिग और एक टीका शामिल ह,ै स्वास्थ्य, ज्ञान, अनुभव और बुनियादी 

ढांचे में विभाजन को पाटने के प्रयास भविष्य के प्रकोपों को रोकने और प्रबंधित करने में लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव में योगदान कर सकते हैं 

और एक न्यायसंगत और वशै्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य में योगदान कर सकते हैं।

वायरस का उत्परिवर्तन

•	 मंकीपॉक्स वायरस एक डीएनए वायरस ह ै जिसमें लगभग 2,00,000 न्यूक्लियोटाइड आधारों का काफी बड़ा जीनोम ह।ै 

	 डीएनए वायरस होने के दौरान, सार्स-कोव -2 जसेै आरएनए वायरस की तुलना में मंकीपॉक्स वायरस में उत्परिवर्तन की दर काफी कम ह।ै 

	 उत्परिवर्तन की कम दर इसलिए  मंकीपॉक्स के लिए संचरण के नेटवर्क  के लिए विस्तृत सुराग प्रदान करने में जीनोमिक निगरानी के व्यापक 

अनुप्रयोग को सीमित करती ह,ै इसके विपरीत कि सार्स-कोव -2 के लिए क्या संभव था। 

•	 अफ्रीका और दुनिया भर से हाल के वर्षों में जीनोम अनुक्रमों की एक संख्या से पता चलता ह ैकि वायरस के दो अलग-अलग क्लैड हैं
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	 कांगो बेसिन / मध्य अफ्रीकी क्लैड  

	 पश्चिम अफ्रीकी क्लैड।

•	 माना जाता ह ैकि मध्य अफ्रीकी / कांगो बेसिन क्लैड में  पश्चिम अफ्रीकी क्लैड की तुलना में उच्च संचरण और उग्रता ह।ै

					        जीनोम अनकु्रमण क्या ह?ै

•	प्र त्येक जीव का आनुवंशिक कोड इसके डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड (DNA), जो जीवन के निर्माण खंड हैं, में निहित होता ह।ै 

•	 यह खोज कि DNA को 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा “डबल हेलिक्स” के रूप में संरचित किया गया ह,ै जिसके लिए उन्होंने 1962 
में नोबेल पुरस्कार जीता था। यह खोज जीन के जीवन पर प्रभाव, इसके लक्षणों और बीमारियों का कारण आदि से संबंधित खोज में क्रांतिकारी 
साबित हुई। 

•	 DNA अनुक्रमण DNA में न्यूक्लियोटाइड आधारों के रैखिक क्रम को निर्धारित करने के लिए कोई भी रासायनिक, एंजाइमेटिक या तकनीकी 
प्रक्रिया ह।ै

•	 यह एक प्रयोगशाला विधि ह ैजिसका उपयोग किसी विशिष्ट जीव या कोशिका प्रकार के परेू आनुवंशिक मेकअप को निर्धारित करने के लिए किया 
जाता ह।ै 

•	 इस विधि का उपयोग जीनोम के क्षेत्रों में परिवर्तन खोजने के लिए किया जा सकता ह।ै 

•	 ये परिवर्तन वजै्ञानिकों को यह समझने में मदद कर सकते हैं कि कैं सर जसैी विशिष्ट बीमारियां कैसे बनती हैं।

रक्त समूह 
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के दो वजै्ञानिकों द्वारा हाल ही में एक विस्तृत पत्र में 
भारत में A, B, O और AB रक्त समहूों के वितरण पर कई रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया ह।ै 

कोई कितना रक्त दान कर सकता ह?ै

•	 एक स्वस्थ मानव शरीर में शरीर के कुल वजन का 7% (शरीर का औसत वजन 55-65 
किलोग्राम ह)ै, या 4.7 से 5.5 लीटर (1.2 से 1.5 गलैन) रक्त पाया जाता ह।ै 

	 एक नियमित दान में, दाता लगभग 500 मिलीलीटर रक्त देता ह,ै और यह एक या दो 
दिन (24-48 घंटे) के भीतर शरीर में पुनर्निर्मित हो जाता ह।ै

 •	रक्त  के प्रकार कुछ एंटीजन (रक्ताण जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय कर सकते हैं) की 
उपस्थिति (या अनुपस्थिति) द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 

	 इस प्रकार, प्राप्तकर्ता के साथ दाता के रक्त प्रकार का मिलान आवश्यक ह।ै 

•	रक्त  वर्ग क्या हैं?

	रक्त  को हमारे लाल रक्त कोशिकाओ ंमें एंटीजन A और B के रूप में वर्गीकृत किया जाता ह।ै

	रक्त  कोशिकाओ ंके तीन स्वीकार्य प्रकार - A, B और O रक्त प्रकार। 

	 लैंडस्टीनर को उनके द्वारा रक्त के वर्गीकरण के लिए 1930 में फिजियोलॉजी / चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला था। 

निएंडरथल

	 1964 में, इतालवी जनसंख्या आनुवंशिकीविद् डॉ. कैवल्ली-स्फ़ोर्जा ने उत्तर और दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ़्रीका सुदूर परू्व पोलीनेशिया में वितरित 
रक्त समहूों की व्यापकता पर आधारित 15 मानव प्रजातियों की एक वंशावली प्रकाशित की, 

	 उन्होंने निएंडरथल और डेनिसोव की आबादी के जीवाश्मों को रक्त समहूों A, B, O और AB वर्ग में वर्गीकृत किया। 

	 कुछ निएंडरथल और डेनिसोव प्रजातियों के रक्त समहू मार्कर ों के विश्लेषण ने A, B, O समहू की उपस्थिति और कुछ अन्य मार्कर ों को दिखाया जो 
आज रक्त आधान में उपयोग किए जाते हैं।

•	 परुातन बंदर 

	 पुरातन बंदर या प्राइमेट (चिम्पांजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान, गिबन्स) में भी मनुष्यों के समान AB, A, B और O रक्त समहू पाए जाते हैं। 

जवै-तत्व 
संदर्भ: हाल ही म ें, वजै्ञानिकों न ेएक नया जवै-तत्व विकसित किया ह ैजिसका उपयोग घावों को कीटाणरुहित करन ेऔर उपचार की प्रक्रिया को तजे करन ेके 
लिए किया जा सकता ह।ै 
यह खोज IIT मंडी, IIT दिल्ली और भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (NISER) के वजै्ञानिकों के बीच एक सहयोग ह।ै

यह जवै-तत्व क्या ह?ै

•	 यह जवै-तत्व बहुलक पुलुलन से लिया गया ह ैजो कवक ऑरोबासिडियम द्वारा स्रावित पुलुलन ह।ै 

•	 यह एक एक्सोपॉलीसेकेराइड ह,ै अर्थात, इस बहुलक को कवक द्वारा ही उस माध्यम में स्रावित किया जाता ह ैजिस पर यह बढ़ रहा ह।ै

•	 एक जवै-तत्व के रूप में पुलुलन का पहले से ही सफल उपयोग किया जा चुका ह ैऔर व्यापक रूप से व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता ह।ै 
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	 इसके विष-रहित, गरै-म्यूटाजेनिक और गरै-इम्युनोजेनिक गुणों के कारण इसका खाद्य, सौंदर्य प्रसाधन और दवा उद्योग में प्रयोग किया जाता ह।ै 

	 पुलुलन मलू रूप से ग्लूकोज की एक बहुलक श्रृंखला ह।ै

घावों को ठीक करने के लिए इसका उपयोग कैस ेकिया जा सकता ह?ै

	 वजै्ञानिक पॉलिमर को एक पाउडर के लिए प्रसंस्कृ त करते हैं जो पानी में घुलनशील ह।ै 

	 इस समाधान को घाव की सतह पर लगाया जा सकता ह ैऔर फिर एक वि-संक्रमित पट्टी से ढक दिया जा सकता ह।ै 

	 यह जेली के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता ह।ै 

	 इस जवै-तत्व का हाइड्रोजेल आधारित घाव ड्रेसिग करने के लिए सबसे अच्छा प्रयोग किया जा सकता ह।ै

	 हाइड्रोजेल क्यों?

	 ऐसा इसलिए ह ैक्योंकि हाइड्रोजेल में ऑक्सीजन के आसान आदान-प्रदान के लिए घावों को एक बंद और नम वातावरण प्रदान करके घाव भरने में तेजी 

लाने की अंतर्निहित क्षमता होती ह ैऔर यह मवाद और अपशिष्ट को हटाने के लिए अवशोषक पडै के रूप में कार्य करता ह।ै  

अंतरिक्ष मलबा

संदर्भ: हाल ही में, संदिग्ध अंतरिक्ष मलबे के कुछ टुकड़े गुजरात में कुछ स्थानो पर गिर गए”।

•	 गुजरात में ग्रामीण भ्रमित और उत्सुक रहे क्योंकि संदिग्ध मलबे के टुकड़े तीन स्थानों - भालेज, खंभोलाज और रामपुरा पर “अंतरिक्ष से गिर गए”। 

•	वि शेषज्ञों को संदेह ह ैकि मलबा चांग झेंग 3B सीरियल Y86 का ह।ै

अंतरिक्ष मलबा क्या ह?ै

•	 अंतरिक्ष मलब ेमें शामिल हो सकत ेहैं-

	 प्राकृतिक अंतरिक्ष मलबा

	 जसेै उल्कापिड 

	 कृत्रिम

	निष्क्रि य अंतरिक्ष यान और उपग्रह, 

	र ॉकेट के चरण जिन्होंने पेलोड लॉन्च किए हैं, 

	 मतृ उपग्रह, 

	 उपग्रह विस्फोट और टक्कर

•	 नासा के अनुसार, अंतरिक्ष मलबे के रूप में 1 और 10 सेमी के बीच वाले कणों की लगभग 500,000 और “10 सेमी से बड़े व्यास वाले 25,000 से अधिक 

की अनुमानित संख्या ह”ै। 

•	 नासा के अनुमानों के अनुसार, जनवरी 2022 तक, पथृ्वी की परिक्रमा करने वाली सामग्री की मात्रा 9,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गई।

चांग झेंग 3B सीरियल Y86

•	च ांग झेंग 3B, जिस ेआमतौर पर CZ3B के रूप में जाना जाता ह,ै चीन का कक्षीय प्रक्षेपण वाहन ह,ै जो भारत के GSLV या PSLV के समान ह।ै 

	 ‘लांग मार्च’ रॉकेट चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा संचालित वाहक रॉकेटों का एक परिवार ह,ै जो उपग्रहों या पेलोड को ले जाता ह।ै 

	 आमतौर पर, रॉकेट का पहला और दूसरा चरण कम ऊंचाई पर इन चरणों की रिहाई के कारण एक सप्ताह या उससे अधिक समय के भीतर उड़ान 

भरने के बाद इसे पथृ्वी पर वापस आ जाता ह।ै 

	 ऐसे मामलों में, फिर से प्रवेश को इस तरह मोड़ा जा सकता ह ैकि वे आबादी वाले भभूाग को प्रभावित न करें  और नुकसान न पहंुचाएं।  

•	ह ालांकि, तीसरा चरण, जो उपग्रह को आवश्यक कक्षा में छोड़ता ह,ै जिसके बाद यह उप-कक्षीय उड़ान में रहता ह,ै मानव हस्तक्षेप द्वारा 

नियंत्रित होने के दायरे स ेबाहर रहता ह ैऔर अंततः पथृ्वी पर फिर स ेप्रवशे करता ह।ै 

	 लॉन्ग मार्च 3BY86 रॉकेट लॉन्च का यह तीसरा चरण ह,ै जिसका मलबा गुजरात में गिरा ह।ै
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एक प्राकृतिक और मानव निर्मित मलब ेद्वारा किए गए प्रभाव में अंतर

•	 अंतरिक्ष मलबे के अधिकांश टुकड़े पथृ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं, यह प्रक्रिया पथृ्वी की सतह से 100 किमी की ऊंचाई से 20 किमी 

तक शुरू होती ह।ै 

•	 कभी-कभी बहुत भारी टुकड़े परूी तरह से नहीं जल पाते हैं, और वस्तु का कुछ हिस्सा जमीन पर गिर सकता ह ैऔर भ-ूसतह अथवा जल निकाय को 

क्षति पहंुचा सकता ह।ै

•	 मानव निर्मित मलबे अक्सर टुकड़ों में विघटित हो जाते हैं, और इस प्रकार शायद ही कभी बड़े पमैाने पर प्रभाव पदैा करते हैं।

•	 आमतौर पर प्राकृतिक मलबे, जसेै क्षुद्रग्रह और उल्कापिड, जो अपेक्षाकृत बड़े पमैाने पर होते हैं  भ-ूसतह से टकराकर क्रेटर  का निर्माण करते हैं।

अतीत की ऐसी घटनाएं

•	भ ारत

	 इसी तरह की एक घटना इस साल अप्रैल में देखी गई थी जब छह धातु की गेंदें और  एक छल्ला, जो चीन के लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट का हो सकता ह,ै 
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गिरा था। 

•	 कनाडा

	 अंतरिक्ष मलबे से नुकसान की पहली रिपोर्ट की गई घटना 1978 में तत्कालीन USSR के परमाणु संचालित कॉसमॉस 954 उपग्रह की दुर्घटना के 
बाद हुई थी, जो टेक-ऑफ के लगभग चार महीने बाद कनाडा में गिर गई थी, जिससे व्यापक रेडियोधर्मी सामग्री विमोचित हुई थी।

•	च ीन

	च ीनी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार फरवरी 1996 में, अमेरिका द्वारा निर्मित इंटेलसटै 708 से गिर मलबे से, जो लिफ्ट ऑफ के कुछ मिनट बाद 
आकाश से गिर गया, द्वारा कथित तौर पर चीन में छह लोगों की मतृ्यु हो गई और 57 अन्य को घायल हो गए। 

•	 अंतरिक्ष वस्तुओ ंके कारण होने वाले नुकसान के लिए अंतर्राष्ट्रीय देयता पर कन्वेंशन के तहत, देश अंतरिक्ष मलबे से हुए नुकसान के लिए अन्य देशों 
से मुआवजे का दावा कर सकते हैं।

अंतरिक्ष वस्तुओ ंके कारण होने वाली क्षति के लिए अंतर्राष्ट्रीय देयता पर कन्वेंशन

•	 अंतरिक्ष वस्तुओ ंके कारण होने वाले नुकसान के लिए अंतर्राष्ट्रीय देयता पर कन्वेंशन, जिसे अंतरिक्ष देयता कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता ह,ै 
1972 की एक संधि ह ैजो 1967 की बाहरी अंतरिक्ष संधि में बनाए गए देयता नियमों का विस्तार करती ह।ै 

•	 1978 में, परमाणु संचालित सोवियत उपग्रह कोस्मोस 954 द्वारा कनाडाई क्षेत्र में दुर्घटना से क्षतिपरू्ति के लिए  सम्मेलन के तहत दायर एकमात्र दावा 
कनाडा ने किया ह।ै 

•	 1 जनवरी 2021 तक, 98 राज्यों ने देयता सम्मेलन की पुष्टि की ह,ै 19 ने हस्ताक्षर किए हैं लेकिन पुष्टि नहीं की ह ैऔर चार अंतरराष्ट्रीय अंतर-
सरकारी संगठनों (यरूोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, मौसम विज्ञान उपग्रहों के दोहन के लिए यरूोपीय संगठन, इंटरस्पुतनिक अंतरिक्ष संचार अंतर्राष्ट्रीय 
संगठन और यरूोपीय दूरसंचार उपग्रह संगठन) ने हस्ताक्षर किए हैं। इन संगठनों ने समझौते में प्रदान किए गए अधिकारों और दायित्वों की उनकी 
स्वीकृति की घोषणा की। 

•	 हस्ताक्षरकर्ता राज्य (देश) उन सभी अंतरिक्ष वस्तुओ ंके लिए अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाते हैं जो उनके क्षेत्र के भीतर लॉन्च की जाती हैं। 

•	 यदि दो राज्य एक अंतरिक्ष वस्तु को लॉन्च करने के लिए एक साथ काम करते हैं, तो वे दोनों राज्य संयुक्त रूप से और अलग-अलग उस वस्तु के 
कारण होने वाले नुकसान के लिए उत्तरदायी हैं। 

	 इसका मतलब ह ैकि पीड़ित देश दोनों राज्यों में से किसी एक पर परूी मात्रा में नुकसान के लिए मुकदमा कर सकती ह।ै

•	 देयता कन्वेंशन के तहत दावों को राज्य द्वारा एक राज्य के खिलाफ लाया जाना चाहिए। 

	 अधिकांश राष्ट्रीय काननूी प्रणालियों के तहत एक व्यक्ति या एक निगम किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य निगम के खिलाफ मुकदमा ला 
सकता ह,ै जबकि देयता कन्वेंशन दावों के तहत केवल राज्य स्तर पर लाया जाना चाहिए। 

अचानक शिश ुमतृ्यु सिड्रोम

संदर्भ: हाल ही में, ऑस्ट्रेलिया के वजै्ञानिकों की एक टीम ने पाया ह ैकि रहस्यमय अचानक शिशु मतृ्यु सिड्रोम, या SIDS के जोखिम वाले बच्चों में आमतौर पर 

उनके रक्त में ब्यूटिरिलकोलिनेस्टरज़ (BCHE) नामक एंजाइम का स्तर कम होता ह।ै

अचानक शिश ुमतृ्यु सिड्रोम क्या ह?ै

•	 यह एक वर्ष से कम उम्र के एक अन्यथा स्वस्थ शिशु की आमतौर पर सोते समय अचानक और अप्रत्याशित मतृ्यु को संदर्भित करता ह।ै 

•	 अधिकांश SIDS से संबंधित मौतें 1-4 महीने की उम्र के बीच के शिशुओ ंमें होती हैं।

•	 माता-पिता गर्भावस्था के दौरान या बच्चे के जन्म के बाद धमू्रपान न करके और यह सुनिश्चित करके कि सोते समय बच्चे पीठ के बल सोएं SIDS के 

जोखिम को कम किया जा सकता ह।ै
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•	 कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा ह ैकि यह लक्षण शिशु के मस्तिष्क के उस हिस्से से जुड़ा हुआ ह ैजो उनके सांस लेने और जागने को नियंत्रित करता 

ह।ै

BCHE (butyrylcholinesterase) एंजाइम 

•	 ये एंजाइम बच्चे को जगाने, उनके सिर को घुमाने, या सांस संबंधी संकेतों को भेजने के लिए जिम्मेदार हैं।  

•	 यह स्वायत्त प्रणाली का हिस्सा ह,ै और रक्तचाप और श्वास जसेै कार्यों को नियंत्रित करता ह।ै

•	 अगर बच्चों में BCHE का स्तर कम पाया जाता ह,ै तो डॉक्टर इस स्थिति के लिए उपचार की पहचान करने में सक्षम नहीं हैं।

v	 v	 v	 v	 v
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संस्कृ ति
चार धाम यात्रा
अक्षय ततृीया के अवसर पर उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों को भक्तों के लिए खोले जाने के साथ चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई। 

चार धाम यात्रा के बारे में

•	च ार धाम भारत में चार तीर्थ स्थलों का एक समहू ह।ै

•	 यह माना जाता ह ैकि इन स्थलों पर जाने से मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलती 
ह।ै

•	च ार धाम के तहत शामिल तीर्थ स्थल हैं-

	 बद्रीनाथ 

	 द्वारका 

	 पुरी  

	र ामेश्वरम 

•	 ऐसा माना जाता ह ै कि प्रत्येक हिदू को अपने जीवनकाल के दौरान चार 
धामों की यात्रा करनी चाहिए।

•	 सभी ‘धाम’ चार युगों से संबंधित हैं

	 सतयुग का धाम- बद्रीनाथ, उत्तराखंड 

	 त्रेतायुग का धाम- रामेश्वरम, तमिलनाडु 

	 द्वापरयुग का धाम- द्वारिका, गुजरात 

	 कलियुग का धाम- जगन्नाथ पुरी, ओडिशा।

चार धाम परियोजना के बारे में

•	च ारधाम महामार्ग विकास परियोजना, जिसकी आधारशिला दिसंबर 2016 में रखी 
गई थी, उत्तराखंड में चार तीर्थ स्थलों केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के 
बीच संपर्क  में सुधार के लिए लाई गई ह।ै 

•	च ार धाम परियोजना क्षेत्र में मौजदूा सड़कों के चौड़ीकरण पर ध्यान कें द्रित करने के 
साथ-साथ पर्याप्त ढलान सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। 

•	च ार धाम परियोजना के अंतर्गत कार्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
(MoRTH) की  निम्न 3 निष्पादन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं:

	 उत्तराखंड राज्य लोक निर्माण विभाग, 

	 सीमा सड़क संगठन (BRO) और 

	र ाष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटड (NHIDCL)।

पूर्वोत्तर की विभिन्न लिपियां

संदर्भ: हाल ही में, त्रिपुरा में 56 आदिवासी संगठनों का एक समहू देवनागरी लिपि को कोकबोरोक भाषा के लिए लिपि के रूप में पेश करने की संभावना में विरोध 
में सामने आया। 

कोकबोरोक भाषा राज्य की अधिकांश जनजातियों के लिए जन सामान्य की भाषा या लिगुआ फ्रैं का ह ैऔर वे इसे रोमन लिपि में लिखने को प्राथमिकता देते हैं।

इस क्षेत्र की विभिन्न लिपियों पर एक नज़र:

त्रिपरुा

•	 कोकबोरोक को 1979 में त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी।

	 यह अब बंगाली और रोमन लिपियों का उपयोग करके 22 डिग्री कॉलेजों के साथ-साथ त्रिपुरा कें द्रीय विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया जाता ह।ै

मिजोरम

•	मि जो भाषा या मिजो तवांग चीन-तिब्बती परिवार स ेसंबंधित ह।ै 

	 औपनिवेशिक शासन के दौरान 1894 में, ईसाई मिशनरियों रेवरें ड्स जे0 एच0 लोरेन और एफ डब्ल्यू सवेैज ने लुशाई पहाड़ी (अब मिजोरम) का दौरा 
किया और रोमन लिपि पर आधारित मिजो वर्णमाला पेश की। 

अक्षय ततृीया 

यह भारत के कई क्षेत्रों में हिदुओ ं और जनैियों द्वारा नए 
उद्यमों, विवाह, सोने या अन्य संपत्ति, महंगे निवेश और 
किसी भी नई शुरुआत के लिए शुभ माना जाता ह।ै 

यह  वशैाख मास के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि (चंद्र दिन) 
को पड़ता ह।ै

जनै धर्म में, अक्षय ततृीया के दिन पहले तीर्थंकर (ऋषभनाथ) 
को याद किया जाता ह,ै जिन्होंने इस दिन गन्ने के रस का 
सेवन करके अपने एक साल के तप को समाप्त किया था।  



MONTHLY MAGAZINE MAY 202264

•  NEW DELHI	 •  MUMBAI     •  KOLKATA    •  AHMEDABAD   •  ANAND   •  BHILAI    •  BHUBANESWAR      •  CHANDIGARH   
•  DEHRADUN   •  GANDHINAGAR   •  KANPUR   •  PATNA   •  RAIPUR   •  RAJKOT   •  RANCHI   •  SURAT   •  VADODARA

Whatsapp No. 93132-18734, 82877-76460 (chahalacademy@gmail.com)

		मिज़ो  लिपि को ‘A Aw B’ कहा जाता ह।ै

मणिपरु

•	 मणिपुर की मीतेई मायेक या मणिपुरी लिपि 2,000 साल पुरानी ह।ै 

	 यह लिपि मणिपुर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ह,ै और मणिपुरी संविधान की 
8 वीं अनुसचूी में सचूीबद्ध 22 भाषाओ ंमें से एक ह।ै

अरुणाचल प्रदशे

•	 जातीय रूप से विविध अरुणाचल प्रदेश में कई भाषाएं बोली जाती हैं।

	 हाल ही में यनेूस्को के एक सर्वेक्षण में यहाँ की 33 भाषाओ ंको लुप्तप्राय और 
चार को गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में पहचाना गया ह।ै 

	 यहां तक कि सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओ,ं जसेै कि आदि, 
न्यिशी, गालो और मिश्मी में अनन्य लिपियां नहीं हैं।

असम

•	 असमिया और बोडो दोनों को 8वीं अनुसचूी में सचूीबद्ध किया गया  ह।ै 

	 जबकि असमिया अपनी एक प्राचीन लिपि का उपयोग करता ह,ै बोडो देवनागरी लिपि में लिखा गया ह।ै 

•	 असम में दर्जनों अन्य स्वदेशी भाषाएं हैं, जिनमें से कई बिना किसी लिपि के हैं। 

•	 कार्बी, मिसिग और तिवा ज्यादातर रोमन लिपि में लिख जाते हैं, जबकि राभा आमतौर पर असमिया लिपि में लिखी जाती ह।ै

हड़प्पा स्थल पर नई खोजें

• 	 हाल ही में, हरियाणा के हिसार में राखीगढ़ी के 5,000 साल पुराने हड़प्पाकालीन स्थल पर खुदाई के नवीनतम दौर में कुछ घर, गलियां और एक जल 
निकासी प्रणाली की संरचना और संभवतः आभषूण विनिर्माण इकाई क्या हो सकती ह,ै का खुलासा किया।

इन खोजों पर एक नज़र उनका निहितार्थ:

•	 कंकाल अवशषे:

	 7 वें टीले पर दो महिलाओ ंके अवशेष पाए गए थे जो लगभग 5,000 साल पुराना माना जाता ह।ै  

	 बर्तन और अन्य कलाकृतियों को अवशेषों के बगल में दफनाया गया था, जो कि अन्त्येष्टि अनुष्ठानों का हिस्सा था। 

•	 आवास के संकेत:

	 यह पहली बार ह ैजब तीसरे टीले पर खुदाई की गई ह,ै जहां “कुलीन बस्तियों” के संकेत मिले हैं। 

	 अब तक खुदाई किए गए सभी हड़प्पा स्थलों में, निवास के तीन स्तरों के समान संकेत मिले हैं - 

	मि ट्टी की ईटं की दीवारों के साथ ‘आम बस्तियां’, 

	मि ट्टी की ईटं की दीवारों के साथ जली हुई ईटं की दीवारों के साथ ‘अभिजात वर्ग बस्ती’, और 

	 संभवतः ‘मध्यम वर्गीय बस्तियां.

	 शोधकर्ताओ ंने अभी तक यह निर्धारित नहीं किया ह ैकि क्या ये तीन स्तर समुदाय या व्यवसाय पर आधारित थे। 

•	 कलाकृतियां:

	 इसमें स्टेटाइट मुहरें , टेराकोटा चडू़ियां, हाथियों के चित्रों वाली टेराकोटा की बिना पकी सीलिग (एक सतह पर मुहर की छाप) और हड़प्पा लिपि 
शामिल हैं। 

	 कुछ हड़प्पा सीलिग इंगित करती हैं कि मुहरों का उपयोग लोगों या समुदाय के एक वर्ग से संबंधित वस्तुओ ंको चिह्नित करने के लिए किया जाता 
था, पाई गई ंहैं।

	 पुरातात्विक रूप से, हड़प्पा सभ्यता की अवधि को तीन उप-अवधियों में विभाजित किया गया ह ै - 

	 प्रारभिक (3300 ईसा परू्व से 2600 ईसा परू्व), 

	 परिपक्व (2600 ईसा परू्व से 1900 ईसा परू्व तक), 

	 उत्तर हड़प्पा (1900 ईसा परू्व से 1700 ईसा परू्व)। 

	 पांच शहरी स्थलों को सभ्यता के कें द्र के रूप में पहचाना गया ह ै- 

	 मोहनजोदड़ो (पाकिस्तान), 

	 हड़प्पा (पाकिस्तान), 

	 गँवेरीवाला (पाकिस्तान),  

	र ाखीगढ़ी (भारत)

	 धोलावीरा (भारत)।

भारतीय परुातत्व सर्वेक्षण (ASI)

संस्कृति  मंत्रालय के तहत ASI, पुरातात्विक अनुसंधान और राष्ट्र 
की सांस्कृति क विरासत के संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन ह।ै

इसके कार्यकलापों में पुरातात्विक अवशेषों का सर्वेक्षण, 
पुरातात्विक स्थलों की खोज और खुदाई, संरक्षित स्मारकों का 
संरक्षण और रखरखाव करना आदि शामिल हैं।

इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिघम द्वारा की गई थी। 
कनिघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के पहले महानिदेशक 
थे। 

कनिघम को "भारतीय पुरातत्व के जनक" के रूप में भी जाना 
जाता ह।ै
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•	 आभूषण इकाई:

	 बड़ी संख्या में स्टेटाइट मोती, अर्ध-कीमती पत्थरों के मोती, सीप, एगेट और कार्नेलियन से बनी वस्तुओ ंको बरामद किया गया ह।ै 

	 तांबे और सोने के जेवरात के टुकड़े भी बरामद किए गए हैं।

	 अधिकारियों ने कहा कि 5,000 साल पुरानी आभषूण बनाने वाली इकाई के संभावित  अवशेषों का पता लगाया गया ह,ै जो दर्शाता ह ैकि इस शहर 
से व्यापार भी किया गया था। 

	च ूंकि इस क्षेत्र में लपैिस लाजुली जसेै पत्थरों की कोई खदान नहीं थी, इसलिए यह  खोज अफगानिस्तान, जहां लपैिस लाजुली पाया जाता था, जसेै 
दूर के क्षेत्रों से व्यापक व्यापार का संकेत देती ह।ै

त्रिशूर पूरम
संदर्भ: त्रिशरू परूम दो साल के अंतराल के बाद मनाया जाता ह।ै

त्योहार के बारे में:

•	त्रि शरू परूम एक वार्षिक मंदिर उत्सव ह ैजो केरल के त्रिशरू, में आयोजित किया जाता ह।ै 

•	 यह हर साल परूम के दिन- वह दिन जब मलयालम कैलेंडर महीने मेदम में परूम तारे के  साथ चंद्रमा उगता ह,ै त्रिशरू में वडक्कु न्नथन (शिव) मंदिर में 
आयोजित किया जाता ह।ै 

•	 यह भारत में सभी परूमों में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध ह।ै

•	त्रि शरू परूम राम वर्मा कुन्हाजिप्पिला थाम्पुरन, या राम वर्मा IX, जिसे प्रसिद्ध रूप से कोचीन के महाराजा सक्तन थामपुरन के रूप में जाना जाता ह ै
(1790-1805), के दिमाग की उपज थी। 

	त्रि शरू परूम की शुरुआत से पहले, केरल में सबसे बड़ा मंदिर उत्सव अरात्तुपुझा में आयोजित एक दिवसीय उत्सव था जिसे अरातुपुझा परूम के रूप 
में जाना जाता था।

	र ाम वर्मा IX ने अपने देवताओ ंके साथ मंदिरों को त्रिशरू शहर में आमंत्रित किया ताकि वडक्कु न्ननाथन मंदिर के पीठासीन देवता भगवान 
वडक्कु न्ननाथन (भगवान शिव) को प्रणाम किया जा सके। 

•	 एक औपचारिक तरीके से, त्रिशरू परूम 10 प्रतिभागी मंदिरों से श्री वडक्कु न्ननाथन मंदिर के परिसर तक देवताओ ंके जुलसूों को चिह्नित करता ह।ै 

•	 प्रमखुतः एक हिदू त्योहार होने के बावजदू, इसमें केरल समाज के विभिन्न वर्ग भाग लेते हैं।

•	 उत्सव की कई प्रतिकृतियां केरल के साथ-साथ राज्य के बाहर अन्य स्थानों पर आयोजित की जाती हैं। 

वडाकुनाथन मंदिर 
यह दक्षिण भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक ह ैऔर केरल का सबसे बड़ा मंदिर ह ैजो भगवान शिव की पजूा करने के लिए समर्पित ह।ै वडक्कु न्नथन 
मंदिर भगवान परशुराम द्वारा बनाया गया पहला मंदिर था। यह धार्मिक स्थल 17 वीं शताब्दी के उत्कृ ष्ट भित्ति चित्रों की विशेषता वाली वास्तुकला की शास्त्रीय 
केरल शलैी का एक असाधारण उदाहरण ह ैजो महाभारत की कहानी को प्रतिध्वनित करता ह।ै लकड़ी की नक्काशीदार लघुचित्र को कुथंबलम और मंदिरों में 
प्रदर्शित किया जाता ह।ै मंदिर के बारे में एक दिलचस्प बात यह ह ैकि इसे वह जगह माना जाता ह ैजहां टीप ूसुल्तान ने आक्रमण किया था, हालांकि यह तथ्य 
कई विवादों से जुड़ा हुआ ह ैऔर कई इतिहासकारों ने इस विचार का समर्थन नहीं किया ह।ै

संरक्षित परुातात्विक स्थलों पर प्रार्थना

हाल ही में जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आठवीं शताब्दी के मार्तंड सरू्य मंदिर के खंडहरों में प्रार्थना किए जाने पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने अपनी 

चिता व्यक्त की ह।ै

नियम क्या हैं?

•	 संरक्षित स्थलों पर प्रार्थना की अनुमति केवल तभी दी जाती ह ैजब वे उस समय "पजूा-स्थल" थे जब उन्होंने उनका प्रभार संभाला गया था। 

•	 जहां ASI-संरक्षित स्थल बनने तक पजूा नहीं जा रही थी उन अजीवित स्मारकों पर कोई धार्मिक अनुष्ठान आयोजित नहीं किया जा सकता ह।ै

•	 ASI द्वारा बनाए गए 3,691 कें द्रीय संरक्षित स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों में से, लगभग एक चौथाई (820) पजूा स्थल हैं, जबकि बाकी को अजीवित 

स्मारक माना जाता ह ैजहां कोई नया धार्मिक अनुष्ठान शुरू या आयोजित नहीं किया जा सकता ह।ै 

•	 यद्यपि मार्तंड सरू्य मंदिर कभी एक संपन्न पजूा स्थल था, जिसे आठवीं शताब्दी में ललितादित्य मुक्तपिडा द्वारा बनवाया गया था, लेकिन  इसे 14 वीं 

शताब्दी में सिकंदर शाह मिरी द्वारा नष्ट कर दिया गया था।

	 इस प्रकार, जिस समय ASI ने संरक्षण के लिए 20 वीं शताब्दी में मंदिर के खंडहरों को अपने कब्जे में लिया था, उस समय वहां कोई पजूा या हिदू 

अनुष्ठान आयोजित नहीं किया जा रहा था। 

	 इसलिए, जब मंदिर परिसर में भक्तों के एक समहू और फिर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा पजूा की गई तो यह ASI मानदंडों 

का उल्लंघन था क्योंकि मंदिर को एक अजीवित स्मारक माना जाता ह।ै

	 ASI के श्रीनगर परिक्षेत्र, जिसके तहत मार्तंड मंदिर आता ह,ै में केवल नौ स्मारक हैं जहां पजूा की अनुमति दी जा सकती ह-ै जसेै कि कठुआ का 

बिलावर मंदिर, शंकराचार्य मंदिर, श्रीनगर में पत्थर मस्जिद।.
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जीवित स्मारक

•	 एक जीवित ASI स्मारक का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण आगरा में ताजमहल ह,ै जहां हर शुक्रवार को नमाज़ का आयोजन किया जाता ह।ै 

	 ताज परिसर पर मस्जिद में नमाज अदा की जाती ह,ै लेकिन यह केवल स्थानीय मुसलमानों द्वारा ही अदा की जा सकती ह,ै जिन्हें पहचान पत्र 
प्रदर्शित करना होता ह,ै और जिन्हें किसी भी नए अनुष्ठान या परंपरा को शुरू नहीं करने का निर्देश दिया गया ह।ै

	 यहां पिछले 400 सालों से नमाज अदा की जा रही ह ैऔर यह कोई नई परंपरा नहीं ह।ै

•	 अन्य उल्लेखनीय जीवित  स्मारकों में शामिल  हैं

	 हाथरस में दयाराम किले के अंदर एक पुराने हिदू मंदिर के अवशेष, 

	 कन्नौज में तीन मस्जिदें, 

	 मेरठ में रोमन कैथोलिक चर्च, 

	 दिल्ली के हौज खास गांव में नीला मस्जिद, 

	हि माचल प्रदेश के चंबा में बज्रेश्वरी देवी मंदिर, 

	 लद्दाख में कुछ बौद्ध मठ।

मार्तण्ड सूर्य मंदिर

•	 मार्तंड सरू्य मंदिर जिसे पंडो लेदान के रूप में भी जाना जाता ह,ै एक हिदू मंदिर ह ैजो सरू्य (हिदू धर्म में मुख्य सौर देवता) को समर्पित ह ैऔर 8 वीं 
शताब्दी के दौरान बनाया गया था। मार्तंड सरू्य का एक संस्कृ त पर्याय ह।ै

•	 इसका निर्माण करकोटा राजवंश के तीसरे शासक ललितादित्य मुक्तपीड ने करवाया था।

•	 यह अब खंडहर ह,ै क्योंकि मुस्लिम शासक सिकंदर शाह मिरी ने इसे नष्ट करा दिया था।

•	 यह मंदिर भारतीय कें द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग से पांच मील की दूरी पर स्थित ह।ै

•	ख डहरों और संबंधित पुरातात्विक निष्कर्षों से, यह कहा जा सकता ह ैकि यह कश्मीरी वास्तुकला का एक उत्कृ ष्ट नमनूा था, जिसमें गांधार, गुप्त 
और चीनी वास्तुकला का संयोजन किया गया था।

•	 मंदिर कें द्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों की सचूी में करतांड (सरू्य मंदिर) के रूप में दिखाई देता ह।ै

अधिकृत और अनधिकृत प्रार्थनाएं

•	 कई संरक्षित मंदिर और मस्जिदें हैं जहां विशेष अवसरों पर पजूा की अनुमति ह।ै 

	 उदाहरण के लिए, कानपुर के निबिया खेड़ा के प्राचीन ईटं मंदिर में हर साल महाशिवरात्रि मेले के दौरान अधिकतम 100-150 भक्तों को अनुमति दी 

जाती ह।ै

•	 कई संरक्षित स्मारकों में पहले से ही अनधिकृत पजूा हो रही ह।ै 

	 इनमें लाल गंुबद, सुल्तान घरी का मकबरा और फिरोजशाह कोटला शामिल हैं, जो सभी दिल्ली में हैं।

•	 हाल की घटनाएं:

	पिछ ले हफ्ते, आगरा पुलिस ने अयोध्या के एक द्रष्टा को रोका जो मंत्रों सहित शुद्धीकरण करने के लिए ताजमहल जाना चाहता था।

	 2018 में, स्मारक के परिसर में नमाज अदा करने के विवाद के मद्देनजर ताजमहल में नमाज अदा करने के वीडियो में तीन महिलाओ ंको पकड़े 

जाने के बाद एक विवाद शुरू हो गया था।

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटजे 

संदर्भ: भारतीय प्रधानमंत्री नेपाल में लंुबिनी में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज  के निर्माण का शुभारंभ किया।  

	 यह आधारशिला बुद्ध परू्णिमा के अवसर पर लुम्बिनी में आयोजित समारोह के दौरान रखी गई।  के साथ मेल खाती ह।ै

बदु्ध जयंती/ बदु्ध पूर्णिमा

•	 बुद्ध परू्णिमा सिद्धार्थ गौतम या गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाई जाती  ह।ै 

•	 इस शुभ दिन पर, दुनिया भर के हिदू और बौद्ध भगवान बुद्ध के पवित्र मंदिरों में जाकर उनकी प्रार्थना करते हैं। 

•	 बुद्ध परू्णिमा की तारीख एशियाई चंद्र-सौर्य कैलेंडर पर आधारित ह ैऔर यह आमतौर पर परू्णिमा के दिन वशैाख के हिदू महीने पर पड़ता ह।ै 

	 इसलिए, इस दिन को वशैाखी बुद्ध परू्णिमा या वेसाक के रूप में भी जाना जाता ह।ै
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बौद्ध धर्म का उद्भव

•	 बौद्ध धर्म 2,600 साल पहले भारत में एक जीवन-शलैी के रूप में शुरू हुआ था जिसमें एक व्यक्ति के कायाकल्प की क्षमता थी।

•	 यह धर्म इसके संस्थापक सिद्धार्थ गौतम, जो लगभग 563 ईसा परू्व में पदैा हुए थे, की शिक्षाओ,ं जीवन के अनुभवों पर आधारित ह।ै

•	 उनका जन्म शाक्य कबीले के शाही परिवार में हुआ था, जिन्होंने कपिलवस्तु से शासन किया था, लुम्बिनी में  जो भारत-नेपाल सीमा के पास स्थित ह।ै

•	 29 साल की उम्र में, गौतम ने वभैवशाली जीवन को अस्वीकार करते हुए घर छोड़ दिया और तपस्यापरू्ण जीवन शलैी को अपनाया।

•	 लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद, गौतम ने बिहार के बोधगया गांव में पीपल के पेड़ के नीचे बोधि (ज्ञान) प्राप्त किया।

•	 बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। इस घटना को धर्म-चक्र-परिवर्तन (विधि चक्र परिवर्तन) के 

रूप में जाना जाता ह।ै

•	 483 ईसा परू्व में 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर उनका निधन हो गया। इस घटना को महापरिनिबन के नाम से जाना 

जाता ह।ै

बौद्ध धर्म के सिद्धांत

•	 बुद्ध ने अपने अनुयायियों से सांसारिक आनंद में भोग के दो चरम सीमाओ ंऔर सख्त संयम और तपस्या के अभ्यास से बचने के लिए कहा।

•	 इसके बजाय उन्होंने ‘मध्यम मार्ग’ का पालन करने का उपदेश दिया। 

	च ार आर्य सत्य / अरिय-सच्चनी:

	 दुख संसार का सार ह।ै

	 हर दुख का एक कारण होता ह ै– समुदय।

	 कष्ट को समाप्त किया जा सकता ह-ै निरोध।

	 यह अष्टांग मार्ग का पालन करके प्राप्त किया जा सकता ह।ै

	 अष्टांग मार्ग / अष्टांगिक मार्ग: इसमें ज्ञान, आचरण और ध्यान से संबंधित विभिन्न परस्पर जुड़ी हुई गतिविधियां शामिल हैं। 

	 सम्यक  दर्शन 

	 सम्यक  भाव

	 सम्यक  भाषण

	 सम्यक  कर्म

	 सम्यक  आजीविका

	 सम्यक  चेतना 

	 सम्यक  प्रयास

	 सम्यक  एकाग्रता

•	 बुद्ध ने मठवासियों और आम आदमी दोनों के लिए आचार संहिता की स्थापना की, जिसे पांच उपदेशों या पंचशील के रूप में भी जाना जाता ह ैइसके 

माध्यम से उन्होंने निम्न पाँच दुर्गुणों से दूर रहने की सलाह दी- 

	हि सा

	च ोरी

	 यौन दुराचार

	 झठू बोलना

	 नशीले पदार्थों जसेै मदिरा का सेवन 

अष्टमहास्थान

•	 अष्टमहास्थान बुद्ध के जीवन से जुड़े आठ पवित्र स्थान हैं। इनमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चार तीर्थ स्थलों जसेै लंुबिनी, बोधगया, सारनाथ और 

कुशीनगर और चार अन्य स्थल श्रावस्ती, संकस्य, राजगीर और वशैाली शामिल हैं।

•	 लमु्बिनी

	 लंुबिनी वर्तमान में नेपाल के कपिलवस्तु जिले में स्थित ह।ै यह बुद्ध का जन्म स्थान ह।ै बुद्ध के जन्म के समय, लंुबिनी शाक्य जनपद, जो एक 

गणतंत्र था, का एक हिस्सा था। 

•	 बोधगया

	 यह बिहार में निरजना नदी के तट पर स्थित ह ै(इस नदी को उस समय उरुवेला के नाम से जाना जाता था)। यह बुद्ध के ज्ञान के स्थान के लिए 

जाना जाता ह।ै
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•	 सारनाथ

	 सारनाथ वह हिरण पार्क  ह ैजहां गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश या धम्मचक्रपरिवर्तन सतू्र दिया था। बुद्ध के समय यह काशी जनपद का हिस्सा 

था।

•	 कुशीनगर

	 कुशीनारा या कुशीनगर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित ह।ै यह बुद्ध की मतृ्यु और महापरिनिर्वाण का स्थल ह।ै बुद्ध की मतृ्यु के समय यह 

मल्ल जनपद की राजधानी थी।

•	 श्रावस्ती

	 श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में आधुनिक उत्तर प्रदेश में बलरामपुर के क्षेत्र के आसपास स्थित था। यह बुद्ध के जीवन के साथ निकटता से जुड़ा हुआ ह ैक्योंकि 

बुद्ध ने 24 चातुर्मास बिताए थे। बुद्ध के समय में श्रावस्ती कोसल साम्राज्य की राजधानी थी। 

	 श्रावस्ती जनै तीर्थंकर सम्भवनाथ का जन्मस्थान भी ह,ै और इस प्रकार जनैियों के लिए भी महत्वपरू्ण ह।ै

•	 संकस्य

	 इसका वर्तमान स्थान उत्तर प्रदेश का फर्रुख ाबाद जिला ह।ै बौद्ध धर्म में मान्यता ह ैकि बुद्ध अपनी मतृ्यु के बाद यहां स्वर्ग से उतरे थे।

•	 राजगीर

	र ाजगीर मगध जनपद की प्रारभिक राजधानी थी, जिस पर बुद्ध के समय में बिम्बिसार का शासन था। महाभिनिष्क्रमण (गहृ-त्याग) के बाद, बुद्ध 

पहली बार राजगीर गए थे। राजा बिम्बिसार ने बुद्ध को अपना सिहासन भेंट किया था जिसे उन्होंने ठुकरा दिया।

दवेसहायम् पिल्लै
संदर्भ: देवसहायम पिल्लई, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में एक हिदू परिवार में पदैा हुए थे और 18 वीं शताब्दी में ईसाई धर्म को अपना लिया था, वेटिकन 
सिटी द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले आम भारतीय हैं। 

दवेसहायम् पिल्लई के बारे में

•	 देवसहायम का जन्म 23 अप्रैल, 1712 को कन्याकुमारी जिले के नट्टलम गांव में हुआ था, और बड़े होकर वे त्रावणकोर के 
मार्तंड वर्मा के दरबार में सेवा करने के लिए चले गए। 

•	 अदालत में एक डच नौसेना कमांडर से मिलने के बाद, देवसहायम ने 1745 में बपैटिस्ट धर्म को अपना लिया  , और ‘लाजर’ 
नाम ग्रहण किया गया था, जिसका अर्थ ह ै‘भगवान मेरा सहायक ह’ै।

•	 उनका धर्म परिवर्तन उनके हिन्दू धर्म के प्रमुखों को नहीं भाया। 

o	 उनके खिलाफ राजद्रोह और जाससूी के झठेू आरोप लगाए गए और उन्हें शाही प्रशासन में उनके पद से हटा दिया गया।

 •	प्रच ार करते समय, उन्होंने जातिगत मतभेदों के बावजदू, विशेष रूप से सभी लोगों की समानता पर जोर दिया”, जिसने 
“उच्च वर्ग उनसे घणृा करने लगे, और उन्हें 1749 में गिरफ्तार कर लिया गया।

•	 14 जनवरी, 1752 को, देवसहायम  को  अरालवाइमोज़ी जंगल में गोली मार दी गई थी।

•	 उन्हें व्यापक रूप से एक शहीद माना जाता ह,ै और उनके नश्वर अवशेषों को अब कोट्टार, नागरकोइल में सेंट फ्रांसिस जेवियर कैथेड्रल के अंदर हस्तक्षेप 
किया गया था।

•	 2020 में संतत्व के लिए देवसहायम को मंजरूी देते समय, वेटिकन ने उनके नाम से ‘पिल्लई’ हटा दिया, और उन्हें “धन्य देवसहम” के रूप में संदर्भित 
किया।

पूजा स्थल अधिनियम
संदर्भ: हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद समिति की एक याचिका की सुनवाई की, जिसमें मस्जिद के सर्वेक्षण पर रोक लगाने के लिए पजूा स्थल 
अधिनियम का आह्वान किया था। 

पूजा स्थल अधिनियम, 1991

•	 यह अधिनियम 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व मे रहे किसी भी पजूा स्थल के रूपांतरण को प्रतिबंधित करने और किसी भी पजूा स्थल के धार्मिक चरित्र 
को बनाए रखने के लिए प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। 

	  अधिनियम की  धारा 3 पजूा स्थलों के रूपांतरण पर प्रतिबंध लगाती ह।ै 

•	 धारा 4 (1) में घोषणा की गई ह ैकि 15 अगस्त, 1947 को मौजदू पजूा स्थल का धार्मिक चरित्र वही रहेगा जो उस दिन मौजदू था। 

•	 धारा 2 (1) के अनुसार, 15 अगस्त 1947 को मौजदू किसी भी पजूा स्थल के धार्मिक चरित्र के रूपांतरण के संबंध में कोई भी मुकदमा, अपील या अन्य 
कार्यवाही, किसी भी अदालत, प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण के समक्ष लंबित ह,ै समाप्त हो जाएगी। 

•	 यह प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों पर लाग ूनहीं होगा जो प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष 
अधिनियम, 1958 द्वारा कवर किए गए हैं।

•	यह ां भी नहीं लागू होगा

	 कोई भी मुकदमा जो अंततः निपटाया जा चुका ह,ै 

	 कोई भी विवाद जो 1991 के अधिनियम के लाग ूहोने से पहले पार्टियों द्वारा निपटाया गया ह,ै या 
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	कि सी भी स्थान का रूपांतरण जो सहमति से हुआ था। 

•	 अधिनियम ने विशेष रूप से अयोध्या में राम जन्मभमूि-बाबरी मस्जिद के रूप में उस समय आमतौर पर संदर्भित पजूा स्थल को अपने दायरे से छूट दी 
थी। 

	 यह लंबित मुकदमेबाजी को जारी रखने की अनुमति देने के साथ-साथ सहमति से विवाद के निपटान के लिए गंुजाइश को संरक्षित करने के लिए 

किया गया था। 

पूजा स्थल अधिनियम, 1991 क्यों लागू किया गया था?

•	 नरसिह राव मंत्रिमंडल के तत्कालीन कें द्रीय गहृ मंत्री शंकरराव भावराव चव्हाण द्वारा सांप्रदायिक अशांति को रोकने के लिए एक विधेयक पेश किया 
गया था।

•	 इस अधिनियम को राम मंदिर आंदोलन के दौरान जब भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को भारी समर्थन मिला और बिहार में आडवाणी 
को गिरफ्तार किए जाने और  मुलायम सिह सरकार के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में कारसेवकों की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद देश में तनाव 
बढ़ गया, लाया गया था।

सपु्रीम कोर्ट की इस अधिनियम पर राय

•	 अयोध्या विवाद पर अपने अंतिम फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिनियम “धर्मनिरपेक्षता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लाग ूकरने की दिशा में 
एक गरै-अपमानजनक दायित्व सौंपता ह”ै।

•	 अदालत ने काननू को एक ऐसा काननू के रूप में वर्णित किया जिसने स्वतंत्रता के बाद पजूा स्थल की स्थिति को बदलने की अनुमति नहीं देकर 
धर्मनिरपेक्षता को संरक्षित किया।

•	 पजूा स्थल के चरित्र को बदलने के लिए आगे के प्रयासों के खिलाफ सावधान करते हुए न्यायालय ने कहा-

	 ऐतिहासिक गलतियों को लोगों द्वारा काननू को अपने हाथों में लेने से ठीक नहीं किया जा सकता ह।ै

	 सार्वजनिक पजूा स्थलों के चरित्र को संरक्षित करने में, संसद ने स्पष्ट शब्दों में अनिवार्य किया ह ैकि इतिहास और इसकी गलतियों का उपयोग 

वर्तमान और भविष्य पर अत्याचार करने के लिए साधनों के रूप में नहीं किया जाएगा।

अधिनियम और ज्ञानवापी कार्यवाही

•	 ज्ञानवापी मस्जिद प्रशासन के वकीलों का तर्क  ह ैकि हिदू भक्तों द्वारा दायर किए गए चल रहे दीवानी मामले पजूा 
स्थल की स्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं और अधिनियम का उल्लंघन करते हैं।

•	 मुकदमेबाजी की सुनवाई करने से लेकर, एक सर्वेक्षण करने के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति जसेै आदेशों तक, 
सर्वेक्षण और ‘शिवलिग’ पाये जाने के दावे के बाद एक हिस्से को सील करने के लिए नवीनतम आदेश, सभी 1991 के 
अधिनियम के विपरीत हैं।

•	 हालांकि, विश्व हिदू परिषद का तर्क  ह ैकि पजूा स्थल अधिनियम ज्ञानवापी मुद्दे पर लाग ूनहीं होता ह,ै क्योंकि 1947 के 
बाद से धार्मिक संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ था, और हिदू हमेशा स्थान पर पजूा करते रहे हैं। 

ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में

•	 अवस्थिति: बनारस, उत्तर प्रदेश

•	 इसका निर्माण एक पुराने शिव मंदिर (विश्वेश्वर मंदिर), जिसे 1669 में औरंगजेब द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, की साइट पर किया गया था।

•	 मस्जिद का नाम एक निकटवर्ती कुएं, ज्ञान वापी (“ज्ञान का कुआं”) से लिया गया ह।ै

ऐतिहासिक पषृ्ठभूमि

•	 दिए गए स्थल में मलू रूप से एक विश्वेश्वर मंदिर था, जिसे नारायण भट्ट और टोडर मल द्वारा 
स्थापित किया गया था।

	 नारायण भट्ट बनारस के सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण परिवार (लगभग 16वीं शताब्दी) के प्रमुख थे।

•	 जहांगीर के एक करीबी सहयोगी वीर सिह देव बंुदेला, सत्रहवीं शताब्दी की शुरुआत में मंदिर 
के एक संभावित संरक्षक थे और विश्वेश्वर मंदिर का नवीनीकरण करवाया था।

•	 1669 के आसपास, औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया और इसके स्थान पर 
ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण शुरू किया।

कुतबु मीनार परिसर
संदर्भ: दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में नई दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर के अंदर 27 हिदू और जनै मंदिरों को, यह दावा करते हुए कि उन्हें कुव्वत-उल-
इस्लाम मस्जिद के निर्माण के लिए ध्वस्त कर दिया गया था, “बहाल” करने की मांग करने वाले एक दीवानी मुकदमे की बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली 
याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

मखु्य विवरण

•	 मलू मुकदमा, जिसमें दावा किया गया था कि कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद के निर्माण के लिए 27 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया 
गया था, को पिछले साल पजूा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के प्रावधानों के तहत  खारिज कर दिया गया था।

राजा टोडरमल
वे सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल 
साम्राज्य के वित्त मंत्री थे।
वे वकील-उस-सल्तनत (साम्राज्य का परामर्शदाता) 
और संयुक्त वजीर भी थे।
वे अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे।
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•	 याचिकाकर्ता ने कहा कि 1991 के अधिनियम के आधार पर मलू मुकदमे को खारिज करना गलत था क्योंकि कुतुब मीनार परिसर 1958 के प्राचीन 
स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम के दायरे में आता ह।ै

•	भ ारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रस्तुत किया कि कुतुब मीनार परिसर पजूा का स्थान नहीं था जब इसे पहली बार 1914 में संरक्षित स्मारक के रूप में 
अधिसचूित किया गया था।

भारतीय परुातत्व सर्वेक्षण 

•	 यह संस्कृति  मंत्रालय के तहत  आता ह ैऔर राष्ट्र की सांस्कृति क 
विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख 
संगठन  के  रूप में कार्य करता ह।ै

•	 यह 3650 से अधिक प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और 
राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों का प्रशासन करता ह।ै

•	 इसके कार्यकलापों में पुरातात्विक अवशेषों का सर्वेक्षण करना, 
पुरातात्विक स्थलों की खोज और खुदाई,  संरक्षित स्मारकों का 
संरक्षण और रखरखाव आदि शामिल हैं।

•	 इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिघम द्वारा की गई थी और 
वे इसके पहले महानिदेशक थे। 

			       कुतबु परिसर
कुतुब मीनार एक बड़े परिसर कुतुब कॉम्प्लेक्स का हिस्सा ह।ै इस परिसर में शामिल हैं

•	ट ीवह गौरवशाली कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद। 

•	 एक कपोला प्रवेश द्वार जो मस्जिद के लिए खुलता ह।ै

•	 एक लोहे का स्तंभ

•	 इल्तुतमिश का मकबरा,

•	 इमाम जमीं, (तुर्कि स्तानी मौलवी) का मकबरा। 

•	 अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और मदरसा। 

•	 अलाई मीनार जो खिलजी का अधरूा मीनार ह।ै

•	स्मि थ फोली 

•	 सैंडरसन की धपूघड़ी (सफेद संगमरमर द्वारा बनाया गया ह)ै। 

कुतबु मीनार के बारे में

•	 यह दुनिया का सबसे ऊंचा ईटं का स्तम्भ ह ैऔर इस्लामी शिल्प कौशल के बेहतरीन नमनूों में से एक ह।ै 

•	 कुतुब मीनार और इसके स्मारकों को 1993 में यनेूस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

•	 कुतुब मीनार को दिल्ली सल्तनत के प्रवर्तक कुतुब-उद-दीन ऐबक द्वारा बनवाया जा रहा था, लेकिन इसे परूा करने में असमर्थ थे। वे इसका एक ही 
चरण परूा करवा पाए थे।  

•	 1220 में, शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश ने गठन में 3 और स्तरों को जोड़ा।

	फिर  वर्ष 1369 में, बिजली की वजह से सबसे ऊपर के स्तर को भी बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। 

•	 बाद में फिरोज शाह तुगलक ने थोड़े संशोधन के साथ परेू स्तरों का पुनर्निर्माण किया।

	 उन्होंने गठन में 2 और मंजिलों को जोड़ा जो 5वें और अंतिम स्तर पर था।

•	 स्मारक के प्रवेश द्वार का निर्माण शेरशाह सरूी द्वारा किया गया था।

•	 300 वर्षों की अवधि के बाद, वर्ष 1803 में, स्मारक को फिर से भकंूप के कारण संरचना में कुछ नुकसान का सामना करना पड़ा। 

	ब् रिटिश भारतीय सेना के एक मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने वर्ष 1828 में स्मारक का पुनर्गठन करने का फैसला किया। 

	 उन्होंने स्मारक की 6 वीं मंजिल के रूप में 5वीं मंजिल पर बठैने में सक्षम एक अतिरिक्त स्तंभित कपोला बनवाया

•	 6वें और अंतिम स्तर को हेनरी हार्डिंग (देश के गवर्नर-जनरल) द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था और इसे मीनार के बगल में रखा गया ह।ै 

वास्तुकला 

•	 यह परिसर भारत में वास्तुकला के एक नए युग का, जो फारसी, अरबी और भारतीय शलैियों के एक उत्कृ ष्ट समामेलन का उदाहरण प्रस्तुत करता ह,ै 
जिसे बाद में इंडो-सरसेनिक, वकैल्पिक रूप से इंडो-इस्लामिक के रूप में जाना जाने लगा।

•	 स्मारक के सभी स्तरों को डिज़ाइन किए गए कोष्ठक के साथ-साथ अपनी बालकनी ह।ै   

•	 स्मारक में उपयोग किए जाने वाले संगमरमर या पत्थर सभी स्तरों के लिए अलग-अलग हैं। 

•	 पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल में लाल बलुआ पत्थर 4था संगमरमर और 5वां लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर दोनों की संयोजन ह।ै  

	 ऐसा इसलिए ह ैक्योंकि अलग-अलग मंजिलों का निर्माण विभिन्न शासकों द्वारा समय में अलग-अलग बिदुओ ंपर किया गया था।

•	 कुतुब मीनार की बाहरी दीवारें  छेनी वाले पर्सो-अरबी और नागरी चरित्र नक्काशी के साथ निर्माण के अपने इतिहास को प्रकट करती हैं।

•	 दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में खड़े प्राचीन लोहे के खंभे को लोकप्रिय रूप से ‘विजय की ट्रॉफी’ के रूप में वर्णित किया गया ह।ै 

	 सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह ह ैकि यह लोहे का स्तंभ 1,600 वर्षों से बिना जंग खाए खड़ा ह।ै

जगन्नाथ मंदिर विरासत गलियारा परियोजना 
पुरी में ओडिशा सरकार की महत्वाकांक्षी मंदिर गलियारा परियोजना राज्य में गहन राजनीतिक विवाद का विषय बन गई ह।ै

परुी विरासत / जगन्नाथ मंदिर विरासत गलियारा परियोजना

•	 पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का अनावरण दिसंबर 2019 में शहर को विरासत के अंतरराष्ट्रीय स्थान में बदलने के लिए किया गया था। 

•	 इस परियोजना में शहर के प्रमुख हिस्सों और आगंतुकों और पर्यटकों के लिए मंदिर के आसपास के क्षेत्र में पुनर्विकास शामिल ह।ै 

•	 कुल 22 अलग-अलग परियोजनाओ ंको चरणबद्ध तरीके से निष्पादित किया जाएगा। 

•	र ाज्य सरकार की पुरी में बुनियादी सुविधाओ ंके संवर्धन और विरासत और वास्तुकला के विकास (ABADHA) से 800 करोड़ रुपये की प्रारभिक निधि 
के बाद, पहले चरण में 265 करोड़ रुपये और प्रदान किए जाएंगे।
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•	 ओडिशा सरकार ने मंदिर के आसपास के क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए तीन उद्देश्यों 
को सचूीबद्ध किया ह ै-

	 मंदिर की सुरक्षा, 

	भक्तों  की सुरक्षा, और 

	भक्तों  के लिए एक धार्मिक वातावरण का निर्माण। 

क्या ह ैविवाद?

•	 पुरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट ओडिशा सरकार द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय विरासत 
स्थल बनाने के लिए पुरी में 800 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर और उसके आसपास 
की 3,200 करोड़ रुपये की पुनर्विकास परियोजना ह।ै

•	 इस योजना को श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया गया था। 

•	 सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या मंदिर के चारों ओर निर्माण के लिए उचित अनुमतियां 
और मंजरूी थी। 

•	 जगन्नाथ मंदिर को ASI द्वारा राष्ट्रीय महत्व का एक स्मारक नामित किया गया ह ै
और यह एक कें द्रीय संरक्षित स्मारक ह।ै 

•	 प्राचीन संस्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष (संशोधन और सत्यापन) (AMSAR) अधिनियम के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार,  इस तरह 
के स्मारक की परिधि के आसपास 100 मीटर के भीतर निर्माण गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया ह।ै

•	निर्माण  केवल राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) से अनुमोदन के साथ किया जा सकता ह।ै

	 कें द्रीय संस्कृति  मंत्रालय के तहत एक निकाय, NMA की स्थापना (AMSAR) अधिनियम के प्रावधानों के तहत कें द्र द्वारा  संरक्षित स्मारकों के 
आसपास निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के प्रबंधन के माध्यम से स्मारकों और स्थलों के संरक्षण और संरक्षण के लिए की गई थी। 

•	 NMA की इन जिम्मेदारियों में से एक निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में निर्माण से संबंधित गतिविधि के लिए आवेदकों को अनुमति देने पर विचार करना 
भी ह।ै

ABADHA योजना
(Augmentation of Basic amenities and Development of 
Heritage and Architecture) 

•	 ABADHA या बुनियादी सुविधाओ ं का संवर्धन, 
तथा विरासत और वास्तुकला विकास योजना के 
तहत, ओडिशा की राज्य सरकार पुरी में भगवान 
जगन्नाथ मंदिर के बुनियादी ढांचे का विकास 
करेगी।

•	 इस योजना के तहत पुरी जगन्नाथ मंदिर को फिर 
से विकसित कर विश्व धरोहर स्थल में तब्दील 
किया जाएगा। 

•	वि कास में बेहतर सुविधाएं, बेहतर बुनियादी ढांचा, 
भमूि अधिग्रहण के लिए शुल्क, परेू स्थान का 
पुनर्वास और सड़कों का निर्माण शामिल ह।ै

प्राचीन संस्मारक और परुातात्विक स्थल और अवशषे अधिनियम, 1958

•	 इस अधिनियम में प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों के संरक्षण का प्रावधान ह।ै

•	 यह  पुरातात्विक उत्खनन के विनियमन और मरू्तियों, नक्काशी और अन्य जसैी वस्तुओ ंके संरक्षण के लिए प्रदान करता ह।ै

•	भ ारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य करता ह।ै

•	 यह अधिनियम संरक्षित स्मारक के चारों ओर 100 मीटर के क्षेत्र ‘निषिद्ध क्षेत्र’ में निर्माण पर प्रतिबंध लगाता ह।ै

•	 यह ऐसे निषिद्ध क्षेत्रों में सिवाय कुछ शर्तों के, निर्माण की अनुमति नहीं देता ह,ै भले ही यह सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए हो।

•	 कें द्र सरकार निषिद्ध क्षेत्र को 100 मीटर से अधिक बढ़ा सकती ह।ै

परुी में जगन्नाथ मंदिर

•	 जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ को समर्पित एक महत्वपरू्ण हिदू मंदिर ह,ै जो भारत के परू्वी तट पर ओडिशा राज्य में पुरी में श्रीकृष्ण का एक रूप ह।ै 

•	 वर्तमान मंदिर को 10वीं शताब्दी के बाद से पुनर्निर्मित किया गया था, पहले के मंदिर की साइट पर, और परू्वी गंगा राजवंश के पहले राजा अनंतवर्मन 
चोडगंग देव द्वारा शुरू किया गया था।

•	 पुरी मंदिर अपनी वार्षिक रथ यात्रा, या रथ उत्सव के लिए प्रसिद्ध ह,ै जिसमें तीन प्रमुख देवताओ ंको सजाए गए विशाल, मंदिर नुमा रथों पर खींचा जाता 
ह।ै

•	 मंदिर में चार अलग-अलग अनभुागीय संरचनाएं हैं:

	 देउल, विमान या गर्भगहृ जहां त्रिक देवताओ ंको रत्नवेदी (मोती का सिहासन) पर रखा जाता ह।ै

	 मुखशाला (सामने का प्रांगण);

	 नट मंदिर/नटमण्डप, जिसे जगमोहन के नाम से भी जाना जाता ह,ै और

	भ ोग मंडप (प्रसाद प्रांगण)

ओडिशा के अन्य लोकप्रिय स्मारक

•	 कोणार्क  सरू्य मंदिर (यनेूस्को विश्व विरासत स्थल)

•	लि गराज मंदिर

•	 तारा तारिणी मंदिर

•	 उदयगिरि और खंडगिरी की गुफाएं

लुबंिनी का ऐतिहासिक महत्व
भारतीय प्रधानमंत्री और उनके नेपाली समकक्ष ने बुद्ध जयंती के अवसर पर बुद्ध के जन्मस्थान लंुबिनी, नेपाल में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति  और विरासत 
कें द्र की आधारशिला रखी।
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बदु्ध जयंती/ बदु्ध पूर्णिमा

•	 बुद्ध परू्णिमा सिद्धार्थ गौतम या गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाई जाती  ह।ै 

•	 इस शुभ दिन पर, दुनिया भर के हिदू और बौद्ध भगवान बुद्ध के पवित्र मंदिरों में जाकर उनकी प्रार्थना करते हैं। 

•	 बुद्ध परू्णिमा की तारीख एशियाई चंद्र-सौर्य कैलेंडर पर आधारित ह ैऔर यह आमतौर पर परू्णिमा के दिन वशैाख के हिदू महीने पर पड़ता ह।ै 

	 इसलिए, इस दिन को वशैाखी बुद्ध परू्णिमा या वेसाक के रूप में भी जाना जाता ह।ै

लुबंिनी और इसका ऐतिहासिक महत्व

•	 नेपाल के लंुबिनी प्रांत के रूपनदेही जिले के गोरखपुर से सीमा पार स्थित लंुबिनी को शाक्य राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्मस्थान माना जाता ह,ै 

जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध बन गए थे।

•	 लंुबिनी परिसर में कई पवित्र स्थल हैं, जिनमें प्रसिद्ध मायादेवी मंदिर भी शामिल ह,ै जो बुद्ध की मां को समर्पित ह।ै 

•	 लंुबिनी उपवन को बौद्ध साहित्य में एक प्रदिमोक्ष-वन (पाप-मुक्त वन) के रूप में वर्णित किया गया ह,ै जिसमें साल के पेड़ों, संुदर फूलों, पक्षियों और 

प्राकृतिक परिदृश्यों के वकृ्ष शामिल हैं। 

	 इसे कोलिय कबीले के राजा अंजन ने अपनी रानी रूपादेवी या रुममिनदेई के लिए बनाया था, जिसका उच्चारण मगधी भाषा में “लुमिडेई” था, 

इसलिए इसका नाम लुम्बिनी रखा गया था। 

•	 कई लोगों का मानना ह ैकि यह नाम सम्राट अशोक ने बाद में दिया था।

	 कोलिय कपिलवस्तु के शाक्य कबीले के साथ ववैाहिक गठबंधन से बंधे थे, और संयुक्त रूप से बगीचे का प्रबंधन किया। 

•	 लंुबिनी कपिलवस्तु, कुशीनगर (आधुनिक उत्तर प्रदेश में) और वशैाली, पाटलिपुत्र, नालंदा और राजगहृ (सभी आज के बिहार में) से गुजरने वाले एक 

प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित था।

•	च ीनी भिक्षुओ ंफैक्जियन (फा-हियान) और ह्वेनसांग (ह्यूएन त्सांग) ने क्रमशः 5 वीं और 7 वीं शताब्दी ईस्वी में स्थल का दौरा किया।

•	 तीसरी शताब्दी ईसा परू्व लंुबिनी और बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपरू्ण क्षण था। 

	 कलिग के युद्ध में नरसंहार के बाद, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और धर्म के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। 

	 उन्होंने लंुबिनी का दौरा किया, और 249 ईसा परू्व में, बुद्ध के जन्मस्थान पर एक बड़े मंदिर जसैी संरचना का निर्माण किया और उनकी तीर्थयात्रा 

को यादगार बनाने के लिए शिलालेखों वाले एक बलुआ पत्थर के खंभे का निर्माण किया।

	ख भे का एक हिस्सा आज भी विद्यमान ह,ै जिसमें जमीन से 4 मीटर नीचे और 6 मीटर ऊपर ह।ै 

	 स्तंभ पर शिलालेख, पाली भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिख गए हैं। 

•	 इसमें कहा गया ह ैकि अशोक ने बुद्ध के जन्म स्थल पर प्रार्थना की थी, और तीर्थयात्रियों को सभी धार्मिक करों से छूट दी जाएगी। 

•	 1312 में, खासा-मल्ल राजा रिप ूमल्ल ने बौद्ध मंत्र, ‘ओम मणि पद्मे हम’ और उनके नाम को स्तंभ पर उकेरा। 

बौद्ध संस्कृति  और विरासत के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय कें द्र

•	 इसका निर्माण अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC), नई दिल्ली द्वारा लंुबिनी विकास ट्रस्ट द्वारा IBC को आवंटित भखंूड पर किया जाएगा। 

•	निर्माण  के बाद, यह बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक पहलुओ ंके सार का आनंद लेने के लिए दुनिया भर के तीर्थयात्रियों और पर्यटकों का स्वागत करने वाली 

एक विश्व स्तरीय सुविधा होगी।

•	 यह ऊर्जा, पानी और अपशिष्ट हैंडलिग के मामले में नेट जीरो के अनुरूप एक आधुनिक इमारत होगी। 

•	 इसमें होगा 

	 प्रार्थना हॉल 

	 ध्यान कें द्र

	 पुस्तकालय

	प्र दर्शनी हॉल

	 कैफेटेरिया और अन्य सुविधाएं

अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC) के बारे में

•	 अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, भारत का मुख्यालय नई दिल्ली में ह ैऔर 2013 में दुनिया भर में बौद्धों के लिए एक सामान्य मंच के रूप में सेवा करने के 
लिए एक अंतरराष्ट्रीय बौद्ध क्षत्र  निकाय के रूप में गठित किया गया था।

•	 उद्देश्य: दुनिया भर में विभिन्न बौद्ध संगठनों और परंपराओ ंके लिए एक मंच बनाने के लिए, मुख्य एजेंडा साझा बौद्ध मलू्यों और सिद्धांतों को 
संरक्षित, प्रचारित और बढ़ावा देना ह।ै

•	 IBC नेपाल में बौद्ध संगठनों को शामिल करने में सक्रिय रूप से शामिल रहा ह ैऔर कई वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओ ंके साथ एक मजबतू संबंध ह।ै 
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बदु्ध की यात्रा
सिद्धार्थ का जन्म और मतृ्यु

	 शाक्य राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईसा परू्व (कुछ परंपराओ ंके अनुसार 480 ईसा परू्व ) में हुआ था। 

	 माना जाता ह ैकि उनकी मतृ्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा परू्व (या 400 ईसा परू्व)  में हुई थी।

	 249 ईसा परू्व में, सम्राट अशोक ने उस स्थान को चिह्नित करते हुए एक स्तंभ बनाया जहां बुद्ध का जन्म हुआ था।

	 बौद्ध परंपरा यह ह ैकि तपस्वी द्रष्टा असिता सिद्धार्थ के जन्म समारोह के दौरान कपिलवस्तु गए थे। 

	 बच्चे को देखकर असिता ने घोषणा की कि वह या तो एक महान राजा या एक महान धार्मिक शिक्षक बन जाएगा।

•	 महान त्याग

	 जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के थे, तो वह अपनी पत्नी और नवजात बेटे को पीछे छोड़कर, केवल अपने वफादार सारथी चन्ना और घोड़े कंथक के साथ, एक 
भटकते हुए तपस्वी का जीवन जीने के लिए महल से बाहर चले गए। 

	 इस घटना को बौद्ध परंपरा में महान त्याग के रूप में जाना जाता ह।ै

•	 ज्ञानोदय

	 35 साल की उम्र में, सिद्धार्थ गौतम ने मगध के राजा बिम्बिसार के दायरे में स्थित गया शहर के बाहरी इलाके में एक बोधि पेड़ के नीचे ध्यान करना 
शुरू कर दिया।

	 कहा जाता ह ैकि निरतर ध्यान के 49 वें दिन, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और दुनिया में पीड़ा के कारण को समझा। 

	सिद्धार्थ  बुद्ध, प्रबुद्ध हो गए।

	 बोधगया आज चार महान बौद्ध तीर्थों में से एक ह,ै अन्य लुम्बिनी- जहां बुद्ध का जन्म हुआ था, वाराणसी के पास सारनाथ-जहां उन्होंने अपना पहला 
उपदेश दिया था, और कुशीनगर- जहां उनकी मतृ्यु हो गई (या महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ)। 

बौद्ध धर्म के सिद्धांत

•	 बुद्ध ने अपने अनुयायियों से सांसारिक आनंद में भोग के दो चरम सीमाओ ंऔर सख्त संयम और तपस्या के अभ्यास से बचने के लिए कहा।

•	 उन्होंने इसके बजाय ‘मध्यम मार्ग’ का उल्लेख किया जिसका पालन किया जाना था।

	च ार आर्य सत्य / अरिय-सच्चनी:

•	 दुख संसार का सार ह।ै

•	 हर दुख का एक कारण होता ह ै– समुदय।

•	 कष्ट को समाप्त किया जा सकता ह-ै निरोध।

•	 यह अष्टांग मार्ग का पालन करके प्राप्त किया जा सकता ह।ै

	 अष्टांग मार्ग / अष्टांगिक मार्ग: इसमें ज्ञान, 
आचरण और ध्यान से संबंधित विभिन्न परस्पर 
जुड़ी हुई गतिविधियां शामिल हैं। 

•	 सम्यक  दर्शन 

•	 सम्यक  भाव

•	 सम्यक  भाषण

•	 सम्यक  कर्म

•	 सम्यक  आजीविका

•	 सम्यक  चेतना 

•	 सम्यक  प्रयास

•	 सम्यक  एकाग्रता

	 बुद्ध ने मठवासियों और आम आदमी दोनों के 
लिए आचार संहिता की स्थापना की, जिसे पांच 
उपदेशों या पंचशील के रूप में भी जाना जाता ह ै
इसके माध्यम से उन्होंने निम्न पाँच दुर्गुणों से 
दूर रहने की सलाह दी- 

•	हि सा

•	च ोरी

•	 यौन दुराचार

•	 झठू बोलना
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राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती
संदर्भ: आजादी का अमतृ महोत्सव के तत्वावधान में, संस्कृति  मंत्रालय 22 मई 2022 से 22 मई 2023 तक श्री राजा राम मोहन रॉय की 250 वीं जयंती मना रहा ह।ै

राजा राम मोहन राय के बारे में:

•	र ाजा राममोहन राय (1772-1833), जिन्हें अक्सर भारतीय पुनर्जागरण के जनक और आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता ह,ै बहुमुखी प्रतिभा के 
व्यक्ति थे।

•	र ाममोहन रॉय आधुनिक वजै्ञानिक दृष्टिकोण और मानव गरिमा और सामाजिक समानता के सिद्धांतों में विश्वास करते थे।

•	 1809 में, उन्होंने तुहफत-उल-मुवाहहिद्दीन (एकेश्वरवादियों को उपहार) लिखा और अपने विश्वास, कि प्राचीन हिदू ग्रंथ एकेश्वरवाद का समर्थन करते 
हैं, को साबित करने के लिए वेदों और पांच उपनिषदों को बंगाली में अनुवादित किया।

•	 1814 में, उन्होंने  वेदांत के एकेश्वरवादी आदर्शों का प्रचार करने और मरू्तिपजूा, जातिगत कठोरताओ,ं अर्थहीन अनुष्ठानों और अन्य सामाजिक बुराइयों 
के खिलाफ अभियान चलाने के लिए  कलकत्ता में आत्मीय सभा (या सोसाइटी ऑफ फ्रें ड्स) की स्थापना की।

•	 यीशु के अपने उपदेश (1820) में, उन्होंने न्यू टेस्टमेन्ट के नतैिक और दार्शनिक संदेश को अलग करने की कोशिश की। 

	 उन्होंने ईसाई के संदेश को हिदू धर्म में शामिल करने की वकालत की।  

•	र ाजा राममोहन राय ने अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की (बाद में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया)। 

	 सभा के माध्यम से वह अपने विचारों और मिशन को संस्थागत बनाना चाहते थे।

	ब्र ह्म समाज का दीर्घकालिक एजेंडा- हिदू धर्म को शुद्ध करने और एकेश्वरवाद का प्रचार करने के लिए - तर्क  के दोहरे स्तंभों और वेदों और उपनिषदों 
पर आधारित था। 

राजा राममोहन राय द्वारा सामाजिक सधुारों के लिए किए गए प्रयास:

•	र ाममोहन सती प्रथा की अमानवीय प्रथा के खिलाफ एक दृढ़ क्रू सेडर थे। उन्होंने 1818 में अपने सती विरोधी संघर्ष की शुरुआत की।

	 उन्होंने अपने तर्क  को साबित करने के लिए पवित्र ग्रंथों का हवाला दिया कि किसी भी धर्म ने विधवाओ ंको जिदा जलाने की मंजरूी नहीं दी।

	 उन्होंने श्मशान घाटों का भी दौरा किया, सतर्क ता समहूों का आयोजन किया और सती प्रथा के खिलाफ अपने संघर्ष के दौरान सरकार को जवाबी 
याचिकाएं दायर कीं। 

	 उनके प्रयासों को 1829 में सरकारी विनियमन द्वारा पुरस्कृ त किया गया था जिसने सती प्रथा को अपराध घोषित किया था।

•	र ॉय ने बहुविवाह और विधवाओ ंकी अवक्रमित स्थिति पर हमला किया और महिलाओ ंके लिए विरासत और संपत्ति के अधिकार की मांग की।

•	र ाममोहन राय ने आधुनिक शिक्षा के लाभों को अपने देशवासियों तक पहंुचाने के लिए बहुत कुछ किया। 

	 उन्होंने 1817 में हिदू कॉलेज को खोजने के लिए डेविड हरे के प्रयासों का समर्थन किया, जबकि रॉय के अंग्रेजी स्कू ल ने यांत्रिकी और वोल्टेयर के 
दर्शन को पढ़ाया। 

	 1825 में, उन्होंने एक वेदांता कॉलेज की स्थापना  की जहां भारतीय शिक्षा और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों में पाठ्यक्रम ों की 
पेशकश की गई थी। 

आज़ादी का अमतृ महोत्सव

 यह भारत सरकार की स्वतंत्रता के 75 वर्षों और अपने लोगों, संस्कृति  और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने और मनाने की एक पहल ह।ै

यह भारत के लोगों को समर्पित ह ैजिन्होंने न केवल भारत को अपनी विकासवादी यात्रा में इस तरह से लाने में महत्वपरू्ण भमूिका निभाई ह,ै बल्कि उनके भीतर 
भारत 2.0 को सक्रिय करने के पीएम मोदी के दृष्टिकोण को सक्षम करने की शक्ति और क्षमता भी ह,ै जो आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित ह।ै

आजादी का अमतृ महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को शुरू हुई, जिसने हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75 सप्ताह की उलटी गिनती 
शुरू की और 15 अगस्त 2023  को एक साल बाद समाप्त होगी।

श्री स्वामीनारायण
संदर्भ: हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने श्री स्वामीनारायण मंदिर, कंुडलधाम द्वारा आयोजित एक युवा शिविर को संबोधित किया।

श्री स्वामीनारायण के बारे में

•	 स्वामीनारायण, जिन्हें सहजानंद स्वामी के नाम से भी जाना जाता ह,ै एक योगी और तपस्वी थे जिनके विचारों से स्वामीनारायण सम्प्रदाय का विकास 
हुआ था, और जिनके जीवन और शिक्षाओ ंने धर्म, अहिसा और ब्रह्मचर्य की कें द्रीय हिदू प्रथाओ ंका पुनरुद्धार किया।

	 उनके अनुयायी उन्हें भगवान की अभिव्यक्ति मानते हैं।

	 1792 में, उन्होंने नीलकंठ वर्नी नाम अपनाते हुए 11 साल की उम्र में परेू भारत में 7 साल की तीर्थयात्रा शुरू की। 

•	 1800 में, उन्हें उनके गुरु, स्वामी रामानंद द्वारा उन्हें उद्धव सम्प्रदाय में दीक्षित किया गया था, और उन्हें सहजानंद स्वामी नाम दिया गया था। 

•	 1802 में, उनके गुरु ने उनकी मतृ्यु से पहले उद्धव सम्प्रदाय का नेततृ्व उन्हें सौंप दिया। 

	 सहजानंद स्वामी ने सभा कर स्वामीनारायण मंत्र की शिक्षा दी।

	 इस बिदु से, उन्हें स्वामीनारायण के रूप में जाना जाता था। उद्धव सम्प्रदाय को स्वामीनारायण सम्प्रदाय के नाम से जाना जाने लगा।
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•	 स्वामीनारायण ने ब्रिटिश राज से अच छ्े  संबंध विकसित किए। उनके न केवल हिदू संप्रदायों से बल्कि इस्लाम और पारसी धर्म के अनुयायी भी थे। 

	 उन्होंने अपने जीवनकाल में छह मंदिरों का निर्माण किया और अपने दर्शन को फैलाने के लिए 500 परमहंस नियुक्त किए। 

	 1826 में, स्वामीनारायण ने शिक्षापत्री लिखी, जो सामाजिक सिद्धांतों पर एक पुस्तक थी।

					         स्वामीनारायण सम्प्रदाय

•	 यह रामानुज के विशिष्टद्वैत में निहित एक हिदू वषै्णव सम्प्रदाय ह,ै जो इसके करिश्माई संस्थापक स्वामीनारायण को कृष्ण का अवतार मानता ह।ै

•	 परंपरा की शिक्षा के अनुसार, धार्मिक समहू और स्वामीनारायण दोनों को स्वामीनारायण मंत्र के बाद स्वामीनारायण के रूप में जाना जाने लगा।

•	 स्वामीनारायण के मुक्तिशास्त्र में जीवन का अंतिम लक्ष्य ब्रह्मरूप बनना, अक्षरब्रह्मण के रूप को प्राप्त करना, जिसमें जीव, साध्य भक्ति, भगवान के 
लिए निरतर और शुद्ध भक्ति दिखाता ह,ै माया और संसार (जन्म और मतृ्यु का चक्र) से मुक्त हो जाता ह,ै और शाश्वत आनंद प्राप्त करता ह।ै

v	 v	 v	 v	 v
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अतंर्राष्ट्रीय संबंध
भारत और डेनमार्क  के बीच हरित रणनीतिक साझदेारी
हाल ही में, भारत और डेनमार्क  ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और अपशिष्ट जल प्रबंधन पर ध्यान कें द्रित करने के साथ हरित रणनीतिक साझेदारी को 
और मजबतू करने पर सहमत हुए।

पषृ्ठभूमि:

•	 2020 में, डेनमार्क  के प्रधान मंत्री और भारत के प्रधान मंत्री ने भारत और 
डेनमार्क  के बीच एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की। 

	 यहां दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों,  कोविड-19 महामारी 
और जलवायु परिवर्तन और हरित संक्रमण सहित वशै्विक मामलों पर 
मतै्रीपरू्ण माहौल में विचारों के आदान-प्रदान के बाद भारत-डेनमार्क  
संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी में बढ़ाने पर सहमति व्यक्त 
की।

•	 उन्होंने ऐतिहासिक संबंधों, सामान्य लोकतांत्रिक परंपराओ ंऔर क्षेत्रीय, 
अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए साझा इच्छा के आधार पर 
द्विपक्षीय संबंधों के निरतर विकास पर संतोष व्यक्त किया।

हरित रणनीतिक साझदेारी क्या ह?ै

•	 हरित रणनीतिक साझेदारी भारत और डेनमार्क  के बीच सहयोग के लिए 
एक संयुक्त आयोग की स्थापना के मौजदूा समझौते पर निर्माण और 
समेकित करती ह।ै

•	 यह पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के 
महत्वाकांक्षी कार्यान्वयन पर ध्यान कें द्रित करने के साथ राजनीतिक 
सहयोग को आगे बढ़ाने, आर्थिक संबंधों और हरित विकास का विस्तार 
करने, नौकरियों का सजृन करने और वशै्विक चुनौतियों और अवसरों 
को संबोधित करने पर सहयोग को मजबतू करने के लिए एक पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यवस्था ह।ै

भारत और डेनमार्क  के बीच समझौता
द्विपक्षीय वार्ता के बाद हरित जहाजरानी, पशुपालन और डेयरी, जल प्रबंधन, ऊर्जा, सांस्कृति क आदान-प्रदान जसेै क्षेत्रों को शामिल करने वाले कई समझौतों 
पर हस्ताक्षर किए गए।

•	 वाराणसी में स्वच्छ नदी जल पर एक स्मार्ट प्रयोगशाला और स्मार्ट जल संसाधन प्रबंधन पर उत्कृ ष्टता कें द्र सहित नई पहल शुरू करने के लिए एक 
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

•	 दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्रवासन और गतिशीलता पर आशय पत्र के साथ लोगों के 
बीच संबंधों को मजबतू करने पर सहमति व्यक्त की।

•	 दोनों प्रधानमंत्रियों ने हरित परिवहन पर उत्कृ ष्टता कें द्र की स्थापना पर, जो द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबतू करेगा, आशय पत्र का स्वागत 
किया।

•	 दोनों प्रधानमंत्रियों ने वशै्विक औसत तापमान में परू्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री से नीचे की वदृ्धि को बनाए रखने के लिए त्वरित जलवायु कार्र वाई 
की आवश्यकता पर COP-26 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते का स्वागत किया।

•	 डेनमार्क  के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए डेनमार्क  के समर्थन को दोहराया। 

	भ ारतीय प्रधान मंत्री ने 2025-2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए डेनमार्क  की उम्मीदवारी के लिए भारत के 
समर्थन की पुष्टि की

सभी हस्ताक्षरित समझौत ेएक नजर में

•	प्र वासन और गतिशीलता पर आशय की घोषणा (DoI)

•	 हरित परिवहन में उत्कृ ष्टता कें द्र पर बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार और डेनमार्क  के व्यापार, उद्योग और वित्तीय मामलों 
के मंत्रालय के बीच आशय पत्र (LoI)

•	 वर्ष 2022-2026 के लिए संस्कृति  मंत्रालय, भारत सरकार और डेनमार्क  के संस्कृति  मंत्रालय के बीच सांस्कृति क आदान-प्रदान कार्यक्रम (CIP)

•	 जल शक्ति मंत्रालय और डेनमार्क  के पर्यावरण मंत्रालय के बीच आशय पत्र (LOI)

•	 कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और उद्यमिता के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन

•	 पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में सहयोग पर आशय की संयुक्त घोषणा (JDI)

•	 स्टार्ट-अप सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए इन्वेस्ट इंडिया और डेनमार्क  के तकनीकी विश्वविद्यालय के बीच आशय पत्र।
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शंघाई सहयोग संगठन-क्षेत्रीय आतकंवाद विरोधी संरचना 
संदर्भ: भारत द्वारा आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (SCO-RATS) की बठैक के लिए रूस, चीन, पाकिस्तान और मध्य 
एशियाई देशों की आतंकवाद विरोधी टीमें दिल्ली में एकत्रित हुई।ं

इस बठैक का महत्व:

•	 वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन के साथ गतिरोध के बाद और इस साल यकू्रे न 
में रूसी आक्रमण के संदर्भ में क्षेत्रीय शांति की आवश्यकता के संदर्भ में भारत में होने 
वाली यह पहली ऐसी आधिकारिक चर्चा ह।ै  

•	 तीन सदस्यीय पाकिस्तानी दल दोनों देशों के सदस्य बनने के बाद पहली बार भारत में 
बठैक में शामिल होंगे।

•	 हालांकि भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच वर्तमान में कोई द्विपक्षीय संबंध नहीं 
ह ैऔर उन्होंने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) जसैी अन्य क्षेत्रीय 
बठैकों में भाग नहीं लिया ह,ै वे दोनों केवल रूस और चीन के नेततृ्व वाली SCO बठैक 
में शामिल हुए थे।

•	पिछ ले साल, एक भारतीय दल ने पब्बी में SCO-RATS अभ्यास में भाग लेने के लिए 
पाकिस्तान की यात्रा भी की थी।

•	भ ारत के 2023 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की उम्मीद ह,ै जिसमें 
आठ सदस्यीय समहू (चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, 
ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान) के नेता नई दिल्ली की यात्रा करें गे। 

SCO RATS क्या ह?ै

•	 SCO-RATS SCO का एक स्थायी निकाय ह ैऔर इसका उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में SCO के सदस्य देशों के 
बीच समन्वय और बातचीत को सुविधाजनक बनाना ह।ै

•	 शंघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (SCO-RATS) की कार्यकारी समिति स्थायी निकाय ह ैजो उज्बेकिस्तान की राजधानी 
ताशकंद में स्थित ह।ै

•	 कर्तव्य

	 आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के मुद्दों से निपटने वाले सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सक्षम संस्थानों के साथ कार्य 
संबंध बनाए रखना;

	 संबंधित सदस्य देशों के अनुरोध पर आतंकवाद-रोधी अभ्यासों की तयैारी और आयोजन में  सदस्य देशों के बीच बातचीत में सहायता;

	 आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय काननूी दस्तावेजों का संयुक्त मसौदा तयैार करना;

	 सदस्य राज्यों से RATS में आने वाली जानकारी का संग्रह और विश्लेषण, RATS डेटा बैंक का गठन और संकलन;

	 वशै्विक चुनौतियों और खतरों के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया प्रणाली का संयुक्त गठन;

	 वजै्ञानिक सम्मेलनों और कार्यशालाओ ंकी तयैारी और आयोजन, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के क्षेत्र में अनुभव साझा करने में 
सहायता।

SCO क्या ह?ै

•	 शंघाई सहयोग संगठन (SCO) एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ह।ै

•	 SCO के मखु्य लक्ष्य हैं- 

	 सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और अच छ्े  पड़ोसी संबंधों को मजबतू करना; 

	र ाजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति  के साथ-साथ शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और अन्य 
क्षेत्रों में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना; 

	 क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने और सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयास करना, 

	 एक नई, लोकतांत्रिक, न्यायपरू्ण और तर्क संगत राजनीतिक और आर्थिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ना।

•	 सदस्य

	 वर्तमान में, आठ देशों को SCO के परू्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त ह:ै 

	भ ारत

	 कजाकिस्तान 

	च ीन 

	किर ्ग़िज़स्तान 

	 रूस 

	 पाकिस्तान 

•	 अक्टूबर में, “मानेसर-आतंकवाद विरोधी-
2022” नामक संयुक्त आतंकवाद विरोधी 
अभ्यास दिल्ली के बाहरी इलाके मानेसर में 
NSG प्रशिक्षण परिसर में आयोजित किया 
जाएगा, और इसके बाद 2022 के अंत में 
कजाखस्तान में “मतै्री सीमा” नामक SCO 
सदस्य देशों का एक और संयुक्त सीमा 
अभियान होगा। 

•	 दोनों अभ्यासों का निर्णय इस साल 25 मार्च 
को ताशकंद में SCO-RATS की एक बठैक में 
लिया गया था, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की 
थी।
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	 ताजिकिस्तान 

•	 उज़्बेकिस्तान 

	 पर्यवेक्षक देश

•	 अफ़गानिस्तान 

•	 बेलारूस 

•	 ईरान 

•	 मंगोलिया 

	  संवाद सहयोगी देश

•	 अज़रबजैान 

•	 आर्मीनिया 

•	 कम्बोडिया 

•	 नेपाल 

•	 तुर्क स्तान 

•	 श्रीलंका

क्वाड
चार देशों के नेता- भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान टोक्यो में चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या क्वाड (QUAD) के दूसरे व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन के लिए 

बठैक कर रहे हैं। 

क्वाड के बारे में

•	 ‘चतरु्भुज सरुक्षा संवाद’ (QSD) के रूप में जाना जाता ह,ै क्वाड एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच ह ैजिसमें चार राष्ट्र शामिल हैं, अर्थात्

	 संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) 

	भ ारत 

	 ऑस्ट्रेलिया

	 जापान 

•	 इसका उद्देश्य एक स्वततं्र और मकु्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए सहयोग करना ह।ै 

	 यह क्षेत्र, दो महासागरों से बना ह ैऔर कई महाद्वीपों में फैला हुआ ह,ै समुद्री व्यापार और नौसनैिक प्रतिष्ठानों का एक कें द्र ह।ै 

	 हालांकि नेताओ ंद्वारा स्पष्ट नहीं किया गया ह,ै कि इस समहू के लिए एक प्रमुख आधार इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना ह।ै

•	 क्वाड का निर्माण

	 जापान के प्रधानमंत्री शिजो आबे ने सबसे पहले 2007 में क्वाड के गठन का विचार रखा था। 

	 मालाबार अभ्यास और 2004 की सुनामी के विकास को इस अवधारणा की प्रेरणा माना जा सकता ह ैजब भारत ने अपने और पड़ोसी देशों के लिए 

राहत और बचाव अभियान चलाया और बाद में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हो गए।

	 2012 में, जापानी प्रधान मंत्री ने एशिया के ‘डेमोक्रेटि क सिक्योरिटी डायमंड’ के विचार पर जोर दिया, जिसमें अमेरिका, जापान, भारत और 

ऑस्ट्रेलिया शामिल थे।

	 2017 में क्वाड के तहत पहली आधिकारिक वार्ता फिलीपींस में हुई थी।

	 2020 में, त्रिपक्षीय भारत-अमेरिका-जापान मालाबार नौसनैिक अभ्यासों का विस्तार ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने के लिए किया गया, जो एक 

दशक में चार देशों के बीच पहला संयुक्त सनै्य अभ्यास ह।ै

•	 ऑस्ट्रेलिया की वापसी

	च ीन सरकार के राजनीतिक दबाव और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते संघर्ष के मद्देनजर ऑस्ट्रेलिया ने मंच से अपना नाम 

वापस ले लिया।

	 2010 में, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़े हुए सनै्य सहयोग को फिर से शुरू किया गया, जिससे ऑस्ट्रेलिया की क्वाड के नौसनैिक अभ्यास 

में वापसी हुई।

•	 क्वाड के सिद्धांत

	 क्वाड के पीछे का मकसद हिद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक समुद्री मार्गों को किसी भी सनै्य या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना ह।ै

	 इसे मलू रूप से चीनी प्रभत्व को कम करने के लिए एक रणनीतिक समहू के रूप में देखा जाता ह।ै 

	 क्वाड का मुख्य उद्देश्य एक नियम-आधारित वशै्विक व्यवस्था, नौपरिवहन की स्वतंत्रता और एक उदार व्यापार प्रणाली को सुरक्षित करना ह।ै 
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	 गठबंधन का उद्देश्य हिद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए वकैल्पिक ऋण वित्तपोषण की पेशकश करना भी ह।ै 

•	भ ारत के लिए क्वाड का महत्व

	 यह मंच रणनीतिक रूप से चीन के आर्थिक और सनै्य उदय का मुकाबला करता ह।ै 

	 यदि सीमाओ ंपर चीनी शत्रुता बढ़ती ह,ै तो भारत कम्युनिस्ट राष्ट्र का मुकाबला करने के लिए अन्य क्वाड राष्ट्रों का समर्थन ले सकता ह।ै

	भ ारत अपने नौसनैिक मोर्चे की मदद भी ले सकता ह ैऔर रणनीतिक अन्वेषण कर सकता ह।ै  

•	च नुौतियाँ

	 हालांकि, अपनी उच्च महत्वाकांक्षाओ ंके बावजदू, क्वाड एक विशिष्ट बहुपक्षीय संगठन की तरह संरचित नहीं ह ैऔर इसमें सचिवालय और किसी 

भी स्थायी निर्णय लेने वाले संस्था का अभाव ह।ै

	 यरूोपीय संघ या संयुक्त राष्ट्र की तर्ज पर नीति बनाने के बजाय, क्वाड ने सदस्य देशों के बीच मौजदूा समझौतों का विस्तार करने और उनके साझा 

मलू्यों को उजागर करने पर ध्यान कें द्रित किया ह।ै

	 नाटो के विपरीत, क्वाड में सामहूिक रक्षा के लिए प्रावधान शामिल नहीं हैं, इसके बजाय एकता और कूटनीतिक सामंजस्य के प्रदर्शन के रूप में 

संयुक्त सनै्य अभ्यास करने का विकल्प चुना ह।ै

•	च ीन और क्वाड

	च ीन ने क्वाड अवधारणा और गठन का प्रारभ से ही विरोध किया ह।ै

	 बीजिग क्वाड के अस्तित्व को चीन को घेरने की एक बड़ी रणनीति के हिस्से के रूप में देखता ह ैऔर उसने समहू के साथ सहयोग करने से बचने 

के लिए बांग्लादेश जसेै देशों पर दबाव डाला ह।ै

	 क्वाड के प्रत्येक सदस्य को दक्षिण चीन सागर में चीन की कार्र वाई और वन बेल्ट वन रोड परियोजना जसैी पहलों के माध्यम से अपने प्रभाव क्षेत्र 

का विस्तार करने के अपने प्रयासों से खतरा ह।ै 
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	 अमेरिका लंबे समय से चीन के साथ वशै्विक प्रतिस्पर्धा को लेकर चितित ह ैऔर उसने यह कायम रखा ह ैकि चीन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय नियमों 
पर आधारित व्यवस्था को खत्म करना ह।ै

	 इसी तरह जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों दक्षिण और परू्वी चीन सागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति को लेकर चितित ह।ै

	 यद्यपि क्वाड को चीन विरोधी माना जाता ह,ै लेकिन किसी संयुक्त बयान में चीन या सनै्य सुरक्षा का कोई सीधा संदर्भ नहीं ह।ै

हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन

•	 क्वाड शिखर सम्मेलन ने यकू्रे न में रूसी युद्ध और तीन महीने के पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव का जायजा लिया। 

•	भ ारत क्वाड का एकमात्र सदस्य ह ैजो रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में शामिल नहीं हुआ ह,ै न ही उसने यकू्रे न पर आक्रमण के लिए रूस की सीधे आलोचना 
की ह।ै 

•	भ ारत ने भी रूसी तेल का उपभोग बढ़ा दिया ह,ै जबकि क्वाड के अन्य सदस्यों, G-7 और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) के सदस्यों ने रूस 
से अपने आयात को समय पर समाप्त करने का वादा किया ह।ै

•	ट ोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन में वकै्सीन वितरण, महत्वपरू्ण प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और अन्य मुद्दों पर एक साल 
पहले गठित कार्य समहूों पर प्रगति की भी समीक्षा की गई।

हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा
हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा (IPEF) की शुरुआत की।

•	 यह ट्रांस पसैिफिक पार्टनरशिप (TTP) और इसके उत्तरवर्ती  ट्रांस-पसैिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता (CPTPP) के साथ-साथ 
क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का जवाब ह।ै

हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा क्या ह?ै

•	हि द-प्रशांत आर्थिक ढाँचा (IPEF) को अपने एशियाई भागीदारों के साथ अमेरिकी सहयोग को मजबतू करने के लिए एक उपकरण के रूप में तयैार किया 
गया ह।ै

•	 IPEF डिजिटल अर्थव्यवस्था, आपरू्ति श्रृंख ला लचीलापन, कार्बन निम्नीकरण, बुनियादी ढांचे और कार्यकर्ता मानकों पर ध्यान कें द्रित करेगा।

•	 इस व्यवस्था में स्थायी खाद्य प्रणाली और विज्ञान आधारित कृषि विनियमन स्थापित करने के उपाय, साथ ही साथ अच्छी नियामक पद्धति और व्यापार 
सुविधा भी शामिल ह।ै

•	 IPEF में कोई पारंपरिक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) का नहीं शामिल होगा। और न ही इसमें टरैिफ उन्मूलन के माध्यम से बेहतर बाजार पहंुच प्रदान 
करने का उद्देश्य शामिल ह।ै 

IPEF के स्तंभ

•	 IPEF चार स्तंभों या मॉड्यूल पर बनाया गया ह-ै 

	निष्पक्ष  और लचीला व्यापार जिसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था और उभरती हुई प्रौद्योगिकी, श्रम प्रतिबद्धताएं, पर्यावरण, व्यापार सुविधा, पारदर्शिता और 
अच्छी नियामक पद्धति, और कॉर्पोरट जवाबदेही, सीमा पार डेटा प्रवाह और डेटा स्थानीयकरण पर मानक शामिल होंगे। 

	 आपरू्ति श्रृंख ला लचीलापन “अपनी तरह का पहला आपरू्ति श्रृंख ला समझौता” विकसित करने के लिए व्यवधानों की आशंका और रोकथाम करेगा;

	 बुनियादी ढांचे, कार्बन की कमी ,और स्वच्छ ऊर्जा जिसमें “उच्च-महत्वाकांक्षा प्रतिबद्धताओ”ं जसेै नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य, कार्बन उत्सर्जन की 
खरीद प्रतिबद्धताओ,ं ऊर्जा दक्षता मानकों और मीथेन उत्सर्जन से निपटने के लिए नए उपाय शामिल होंगे;

	 कर और भ्रष्टाचार विरोधी “प्रभावी कर, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, [अमेरिकी] मलू्यों के अनुरूप रिश्वत विरोधी योजनाओ”ं को लाग ूकरना और लाग ूकरने 
की प्रतिबद्धता। 

•	 देश उन सभी मॉड्यलूों को चुन सकते हैं जिनका वे उन सभी के लिए प्रतिबद्ध किए बिना हिस्सा बनना चाहते हैं।

IPEF की आवश्यकता

•	 डोनाल्ड ट्रम्प ने 2017 में ट्रांस-पसैिफिक पार्टनरशिप (TPP) समझौते से अपना नाम वापस ले लिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि इससे अमेरिकी 
विनिर्माण को नुकसान होगा। 

•	 ग्यारह अन्य राष्ट्र बाद में 2018 में ट्रांस-पसैिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता (CP-TPP), एक मंच जिसमें चीन शामिल होना 
चाहता ह ै(बशर्ते कि यह अपने उच्च मानकों को परूा करता ह)ै, के हस्ताक्षरकर्ता बन गए। 

•	 क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) समझौते कल्पना अमेरिका के नेततृ्व वाले TPP की प्रतिक्रिया के रूप में भी की गई थी।

	च ीन RCEP का एक हस्ताक्षरकर्ता ह,ै जबकि भारत ने 2019 में इसे चुना क्योंकि उसे लगा कि मुक्त व्यापार समझौता चीनी उत्पादों के साथ बाजारों 
में बाढ़ लाएगा। 

	 RCEP पर आखिरकार 15 नवंबर, 2020 को हस्ताक्षर किए गए थे, और पिछले साल 1 जनवरी को प्रभावी हुआ था।

•	 इसलिए, हिद प्रशांत क्षेत्र से अमेरिकी आर्थिक पदचिह्न गायब हो गया ह,ै जिससे चीन को और अधिक प्रभाव डालने की अनुमति मिलती ह।ै

•	 IPEF को इस क्षेत्र में चीन के दबदबे का मुकाबला करने के लिए तयैार किया गया ह।ै
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कौन IPEF में शामिल हो गया ह?ै

•	भ ारत अन्य 11 देशों के साथ इस ग्रुप में शामिल हो गया ह।ै

•	 अन्य 11 देश हैं: ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया), मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिगापुर, थाईलैंड और 
वियतनाम।

	 13 प्रारभिक भागीदार देश - अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और 7 आसियान देश - एक साथ विश्व सकल घरेल ू
उत्पाद का 40 प्रतिशत हिस्सा ह।ै

•	 ताइवान इसका हिस्सा नहीं ह।ै

IPEF और भारत

•	भ ारत की भागीदारी के बिना हिद-प्रशांत की धारणा ही खोखली ह।ै 

•	 जब व्यापार की बात आती ह ैतो भारत आमतौर पर संरक्षणवादी होता ह,ै IPEF टरैिफ कम करने की कोई मांग नहीं करता ह।ै

•	 IPEF भी ऐसे समय में आया ह ैजब भारत ने चीन के संबंध में अपनी रणनीतिक चिताओ ंको स्पष्ट किया ह।ै

	भ ारत महत्वपरू्ण हिद-प्रशांत क्षेत्र में एक व्यापार समहू बनाने के लिए अमेरिका के नेततृ्व वाले प्रयास में शामिल होने के लिए तयैार हो सकता ह ै
जहां चीन अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा ह।ै

	च ीन-रूस संरेखण बढ़ने से भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ और भी घनिष्ठ संबंधों की तलाश कर सकता ह।ै

	च ीन RCEP के तहत सभी क्षेत्रीय आपरू्ति श्रृंख ला लिकेज पर हावी होने की कोशिश कर रहा ह,ै और कोविड -19 महामारी और यकू्रे न में युद्ध ने 
दिखाया ह ैकि कैसे अति-निर्भरता घातक हो सकती ह।ै 

•	 IPEF सदस्य देशों के बीच व्यापार बाधाओ ंको कम नहीं करेगा। यह समझौता “एक प्रशासनिक व्यवस्था से थोड़ा अधिक ह।ै

•	 इस बीच, भारत CP-TPP या RCEP का हिस्सा नहीं ह ैऔर जबकि ढांचा FTA के रूप में काम नहीं कर रहा ह,ै IPEF भारत के लिए अपने पड़ोस में एक 
मंच में शामिल होने का विकल्प हो सकता ह।ै 

•	भ ारत की चिंताएं:

	भ ारत की मुख्य चिता डेटा स्थानीयकरण के मुद्दे पर ह,ै जिस पर उसने पिछले दो या तीन वर्षों में अमेरिका के साथ संबंध बनाए ह।ै 

	 अमेरिका ने कहा कि भारत की प्रस्तावित डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताएं, जिसके तहत फर्मों को भारत के भीतर डेटा स्टोर करने की 
आवश्यकता ह,ै दोनों देशों के बीच “डिजिटल व्यापार के लिए महत्वपरू्ण बाधा होगी”, और “बाजार पहंुच बाधाओ,ं विशेष रूप से छोटी कंपनियों के 
लिए” के रूप में कार्य करेगा।

डटेा स्थानीयकरण

•	 डेटा स्थानीयकरण किसी भी डिवाइस पर डेटा संग्रहीत करने की पद्धति ह ैजो भौतिक रूप से उस देश की सीमाओ ंके भीतर मौजदू ह ैजहां डेटा 
सजृित होता ह।ै 

•	 अभी तक, इनमें से अधिकांश डेटा भारत के बाहर, क्लाउड में संग्रहीत होता ह।ै

•	 इसका सीधा सा मतलब ह ैएक देश से दूसरे देश में डेटा के प्रवाह को प्रतिबंधित करना।



MONTHLY MAGAZINE MAY 202282

•  NEW DELHI	 •  MUMBAI     •  KOLKATA    •  AHMEDABAD   •  ANAND   •  BHILAI    •  BHUBANESWAR      •  CHANDIGARH   
•  DEHRADUN   •  GANDHINAGAR   •  KANPUR   •  PATNA   •  RAIPUR   •  RAJKOT   •  RANCHI   •  SURAT   •  VADODARA

Whatsapp No. 93132-18734, 82877-76460 (chahalacademy@gmail.com)

ट्रांस पसैिफिक पार्टनरशिप (TPP)

•	ट्रां स-पसैिफिक पार्टनरशिप संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और चिली सहित प्रशांत महासागर की सीमा से लगे देशों के बीच 
एक व्यापार समझौता ह।ै

•	 उद्देश्य: 

	 आर्थिक विकास को बढ़ावा देना; नौकरियों के सजृन और प्रतिधारण का समर्थन करना; नवाचार, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना; 
जीवन स्तर को बढ़ाना; हमारे देशों में गरीबी को कम करना; और पारदर्शिता, सुशासन, और संवर्धित श्रम और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा 
देना।

ट्रांस-पसैिफिक साझदेारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता (CP-TPP)

•	 CP-TPP प्रशांत रिम के आसपास के 11 देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता ह।ै

•	 सदस्य:

•	 कनाडा, मेक्सिको, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, सिगापुर, मलेशिया, वियतनाम और जापान।

•	 अमेरिका द्वारा ट्रांस-पसैिफिक पार्टनरशिप (TPP) की वार्ता से पीछे हटने के बाद, शेष 11 प्रतिभागियों ने समझौते के पाठ में संशोधन करने के लिए 
संघर्ष की, और मार्च 2018 में नए नामित CPTPP पर हस्ताक्षर किए गए।

•	भ ारत CPTPP में शामिल नहीं ह।ै

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझदेारी (RCEP)

•	 RCEP दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता (FTA) ह ैऔर एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (ASEAN) के सभी 10 सदस्य और 
चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित प्रमुख भागीदार ह।ै नवंबर 2020 में चौथे RCEP देशों के शिखर सम्मेलन में इसपर 
हस्ताक्षर किया गया ह।ै 

•	च ीन के साथ पहले से ही व्यापक व्यापार असंतुलन और सेवाओ ंके लिए पर्याप्त रूप से खुलने के समझौते की विफलता के बीच भारत ने RCEP से 
मुख्य रूप से चिताओ ंके कारण इसे चीनी सामानों के लिए खोल दिया।

चीन ताइवान संघर्ष 
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने जापानी प्रधान मंत्री के साथ एक संयुक्त समाचार सम्मेलन के दौरान ताइवान के संदर्भ में 
एक विवादास्पद बयान दिया।

ताइवान मदु्दे के लिए ऐतिहासिक पषृ्ठभूमि

•	 ताइवान एक द्वीप क्षेत्र ह ैजो मुख्य भमूि चीन के तट पर, ताइवान जलडमरूमध्य के पार स्थित ह।ै 

•	च ीन गणराज्य (ROC) और पीपलु्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC):

	च ीनी गहृयुद्ध (1945-1949) में कम्युनिस्ट ताकतों को उनकी हार के बाद, चीन की सत्तारूढ़ कुओमिनतांग (राष्ट्रवादी) सरकार ताइवान भाग 
गई। 	

	 उन्होंने ताइवान में चीन गणराज्य (ROC) सरकार का प्रत्यारोपण किया, जबकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) ने मुख्य भमूि में पीपुल्स 
रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) की स्थापना की।

	 तब से, PRC ROC को एक विद्रोही प्रांत के रूप में मानता ह,ै जो शांतिपरू्ण तरीकों से इसे PRC में मिलाने की प्रतीक्षा कर रहा ह।ै 

	 इस बीच, ROC ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में अपनी स्थायी सीट बरकरार रखी।

	 शीत युद्ध के परिणामस्वरूप दोनों के संबंध तनावपरू्ण हो गए, क्योंकि PRC ने सोवियत संघ (USSR) और ROC ने अमेरिका के साथ गठबंधन किया। 

	 इसके परिणामस्वरूप 1950 के दो ताइवान जलडमरूमध्य संकट पदैा हुए।

•	 एक चीन नीति:

	 हालांकि, शीत युद्ध के बदलते भ-ूराजनीति के साथ, USSR के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए PRC और USA. को 1970 के दशक में एक 
साथ आने के लिए मजबरू होना पड़ा।

	 इसके कारण 1972 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड  निक्सन की PRC की ऐतिहासिक यात्रा द्वारा प्रदर्शित USA-PRC संबंध का प्रदर्शन 
हुआ। 

	 उसी वर्ष, PRC ने संयुक्त राष्ट्र में चीनी राष्ट्र के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में ROC को विस्थापित कर दिया। PRC के साथ राजनयिक संबंध 
केवल तभी संभव ह ैजब देश इसके “एक चीन नीति” का पालन करें  और एक चीन के रूप में PRC को मान्यता दें न कि ROC को।

	 ताइवान एक दलीय राज्य से एक बहु-दलीय लोकतंत्र ह।ै जबकि PRC एक कम्युनिस्ट राज्य ह।ै 

•	 अमरेिका की ताइवान के प्रति “रणनीतिक अस्पष्टता” की नीति ह।ै 

	 इसका मतलब यह ह ैकि यह ताइपे के साथ संबंधों को बनाए रखता ह,ै और इसे हथियार बेचता ह,ै लेकिन आधिकारिक तौर पर PRC की “एक चीन 
नीति” को मान्यता देता ह ैजिसमें ताइवान एक अलग इकाई के रूप में मौजदू नहीं ह।ै

•	 दनुिया भर के सिर्फ  15 दशे ताइवान को मान्यता दते ेह।ै 

	 अधिकांश बहुत छोटे हैं, कई दूरस्थ द्वीप राष्ट्र ह।ै
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संयकु्त राज्य अमरेिका की एक चीन नीति क्या ह?ै

•	 ‘एक चीन’ एक लंबे समय से चली आ रही अमेरिकी नीति ह ैजो बीजिग के 
साथ उसके संबंधों का आधार ह।ै

•	 यह चीन की स्थिति की कूटनीतिक स्वीकृति ह ैकि केवल एक ही चीनी 
सरकार ह।ै 

•	 नीति के तहत, अमेरिका ने ताइवान में चीन गणराज्य (ROC) के साथ 
औपचारिक कूटनीतिक संबंधों को तोड़ दिया, और 1979 में बीजिग में 
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) के साथ संबंध स्थापित किए।

•	 संयुक्त राज्य अमेरिका ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार को 
चीन की एकमात्र काननूी सरकार के रूप में मान्यता दी।

•	 इस संदर्भ में, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग ताइवान के लोगों के साथ 
सांस्कृति क, वाणिज्यिक और अन्य अनौपचारिक संबंध बनाए रखेंगे।

•	 परिचालन के संदर्भ में, एक चीन नीति एक संतुलनकारी कार्य ह ैजिसमें अमेरिका चीन के साथ एक आधिकारिक संबंध और ताइवान के साथ एक 
अनौपचारिक संबंध रखता ह।ै

ताइवान का हालिया राजनीतिक और आर्थिक इतिहास 

•	 1975 में, च्यांग काई शेक की मतृ्यु हो गई, ताइवान से मार्शल लॉ हटा दिया गया, और पहला लोकतांत्रिक सुधार लाया गया।

•	 1990 के दशक से शुरू, और मिसाइल संकट के बावजदू, PRC और ROC के बीच संबंधों में सुधार हुआ, और व्यापार संबंध स्थापित किए गए।

•	 1999 में अंग्रेजों ने हांगकांग से बाहर निकलने के समय, ताइवान को भी “एक चीन, दो प्रणाली” समाधान की पेशकश किया, लेकिन इसे ताइवानियों 

ने अस्वीकार कर दिया।

•	 2000 में, ताइवान में पहली गरै-कुओमिनतांग सरकार बनी, और ताइवानी राष्ट्रवादी डेमोक्रेटि क प्रोग्रेसिव पार्टी (DPP) ने राष्ट्रपति की पद पर जीत 

मिली थी। 

•	 2004 में, चीन ने ताइवान के उद्देश्य से एक अलगाव विरोधी काननू का मसौदा तयैार करना शुरू कर दिया;

	 हालांकि, व्यापार और कनेक्टिविटी में सुधार जारी रहा।

•	 वर्तमान में ताइवान का बड़ा आर्थिक महत्व ह,ै जिसमें चीन में निवेश भी शामिल ह।ै

अमरेिका और ताइवान

•	 अमेरिकी सुलह की नींव के साथ-साथ PRC को इसकी मान्यता ताइवान के प्रश्न पर एक पारस्परिक समझ पर आधारित ह।ै

•	 इसे निम्न तीन दस्तावेजों में रेखांकित किया गया ह-ै 

	 शंघाई कम्युनिक (1972)-

•	 1972 की कम्युनिक के अनुसार, अमेरिका ‘एक चीन नीति’ पर सहमत हुआ। 

•	 परस्पर समझ के आधार पर अमेरिका PRC के ताइवान के मुख्य चीन का भाग होने के दावे को चुनौती नहीं देगा।  

	 द नॉरमालाइजेशन कम्युनिक (1979)–

•	 1979 की विज्ञप्ति के अनुसार, अमेरिका ने PRC को मान्यता दी, और कहा कि यह केवल चीनी स्थिति को स्वीकार करता ह ैकि एक चीन ह ैऔर 

ताइवान चीन का हिस्सा ह।ै 

•	 इसने दोनों देशों के लोगों के नाम पर इस विज्ञप्ति के माध्यम से ताइवान के साथ अनौपचारिक संबंध भी स्थापित किए।

	 1982 का कम्युनिक- 

•	 1982 की विज्ञप्ति ने 1979 के ताइवान संबंध अधिनियम (TRA) में प्रावधान किए गए अमेरिका द्वारा ताइवान को निरतर हथियारों की आपरू्ति की 

संभावना के बारे में चीनी चिताओ ंको स्वीकार किया, जिसने इसे “रक्षात्मक” हथियारों की आपरू्ति फिर से शुरू करने में सक्षम बनाया।

•	 इन मलूभतू व्यवस्थाओ ंके साथ, अमेरिका ने ताइवान की चिताओ ंके साथ PRC की मान्यता को संतुलित करने का एक तरीका विकसित किया।

•	 ताइवान संबंध अधिनियम (TRA) 

	 TRA PRC को USA द्वारा मान्यता और 1954 की USA-ताइवान आपसी रक्षा संधि के परिणामस्वरूप समाप्त होने के मद्देनजर सामने आया था।

	 अधिनियम ने यह स्पष्ट कर दिया कि चीन के जनवादी गणराज्य के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करने का संयुक्त राज्य का निर्णय इस उम्मीद 

पर टिका ह,ै कि ताइवान का भविष्य शांतिपरू्ण तरीकों से निर्धारित किया जाएगा।

	 यह ताइवान को एक रक्षात्मक भमूिका के हथियार प्रदान करने और संयुक्त राज्य अमेरिका की क्षमता को बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार 

के बल या अन्य प्रकार के जबरदस्ती का विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध ह,ै जो ताइवान के लोगों की सुरक्षा, या सामाजिक या आर्थिक व्यवस्था को 

खतरे में डाल देगा।
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•	 इसलिए, यहां कोई स्पष्ट गारंटी नहीं ह ैकि अमेरिका उस स्थिति में सनै्य रूप से “रक्षात्मक हथियारों” की आपरू्तिकर्ता के रूप में शामिल होगा जहां चीन 

ताइवान पर आक्रमण करने का प्रयास करता ह।ै

	 इस अधिनियम द्वारा एक निजी, गरै सरकारी संगठन के रूप में संबंधों में अनौपचारिकता के पहल ूको बनाए रखने के लिए ताइवान में अमेरिकी 
संस्थान (AIT) की स्थापना का प्रावधान किया गया ह।ै

•	 AIT ताइवान में वास्तविक अमेरिकी दूतावास ह।ै

•	 अमेरिकी नीति में बदलाव 

	 1949 में दो दशकों से अधिक समय के बाद कम्युनिस्ट ताकतों द्वारा चीनी गहृयुद्ध जीतने के बाद, ROC ने अपनी राजधानी को ताइपे, (ताइवान) 
में और PRC ने बीजिग को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया।

	 दोनों सरकारों ने परेू चीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिस्पर्धी दावे किए, लेकिन उस समय केवल कुछ ही लोगों ने PRC को मान्यता दी।  

	 यह 1971 में कि PRC संकल्प 2758 के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश करने में कामयाब रहा, जिसने ROC को “चीन” के आधिकारिक प्रतिनिधि 
के स्थान से हटा दिया।

	 अमेरिका ने 1979 तक PRC को मान्यता नहीं दी थी।

	 बदलाव की शुरुआत 1971 की “पिग-पोंग कूटनीति” से हुई।

•	 उस वर्ष अप्रैल में, अमेरिकी टेबल टेनिस खिलाड़ियों ने मुख्य भमूि में प्रवेश किया और दोनों पक्षों के संबंधों में सुधार की ओर बढ़ने के लिए एक माध्यम 
बन गए।

•	 उस वर्ष बाद में संयुक्त राष्ट्र की मंजरूी मिली और 1972 में राष्ट्रपति रिचर्ड  निक्सन ने चीन की यात्रा की।

•	 इस यात्रा के दौरान शंघाई कम्युनिक को आकार दिया जिसमें अमेरिका की ने ‘एक चीन’ नीति को ऐतिहासिक मान्यता दी।

	 बाद के अमेरिकी प्रशासन, जिसमें वर्तमान प्रशासन भी शामिल ह,ै ने एक चीन नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई ह।ै

एक चीन नीति और एक चीन सिद्धांत

•	 संयुक्त राज्य अमेरिका की एक चीन नीति PRC के "एक चीन" सिद्धांत के समान नहीं ह।ै

	 एक चीन नीति में अधिक तत्व शामिल ह,ै जसेै कि क्रॉस-स्ट्रेट विवाद समाधान की शांतिपरू्ण प्रक्रिया में अमेरिकी हित, और बीजिग की व्याख्या 
की तुलना में ताइवान की काननूी स्थिति की इसकी अलग व्याख्या।

	 1980 के दशक में, अमेरिका ने अमेरिकी दृष्टिकोण और चीन के संस्करण के बीच अंतर करने के लिए "सिद्धांत" के स्थान पर "नीति" का 
उपयोग करने के लिए स्थानांतरित कर दिया।

•	 ताइवान में ROC के स्थानांतरण के तुरंत बाद एक चीन सिद्धांत उभरा।

	 घरेल ूऔर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहंुचाने की स्थिति में किसी भी पक्ष को परेू चीन के लिए अपने दावे की प्रतिस्पर्धात्मकता को 
स्वीकार करने के लिए भी नहीं देखा जा सकता ह।ै

	 यह अनिवार्य रूप से अनुरोध करता ह ैकि सरकारें  और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन यह स्वीकार करें  कि या तो PRC ताइवान और उसके बाहरी 
द्वीपों सहित- परेू चीन की एकमात्र सरकार ह।ै

भारत के लिए बढ़त ेतनाव के क्या निहितार्थ हैं?

•	 LAC पर भारत चीन के साथ अपनी समस्याओ ंका सामना कर रहा ह,ै अतः उस ेअपनी एक चीन नीति की समीक्षा करनी चाहिए। 

	 इस दिशा में कार्यरत भारत ने किसी भी मामले में आधिकारिक तौर पर इसे दोहराना बंद कर दिया ह ैऔर न केवल तिब्बत कार्ड  का उपयोग किया 

ह,ै बल्कि बीजिग को संदेश भेजने के लिए ताइवान के साथ अधिक मजबतू संबंध विकसित किया ह।ै

	भ ारत और ताइवान ने वर्तमान में एक दूसरे की राजधानियों में "व्यापार और सांस्कृति क आदान-प्रदान" कार्यालय बनाए हैं।

•	भ ारत में 7.5 अरब डॉलर का सेमीकंडक्टर चिप निर्माण संयंत्र लाने के लिए भारत ताइपे के साथ बातचीत कर रहा ह।ै

इस मदु्दे का समकालीन महत्व 

•	च ीन ने हमेशा ताइवान को उच्च भ-ूराजनीतिक महत्व वाले क्षेत्र के रूप में देखा ह।ै

•	 यह जापान और दक्षिण चीन सागर के बीच प्रथम द्वीप श्रृंख ला में इसके कें द्रीय स्थान के कारण ह,ै जिसे चीन के शक्ति प्रक्षेपण के लिए पहले बेंचमार्क  

या बाधा के रूप में देखा जाता ह।ै 

•	 इस परेू क्षेत्र में अमेरिकी सनै्य चौकियां बिखरी हुई हैं, और इसलिए, ताइवान पर नियंत्रण करने का मतलब चीन की भ-ूरणनीतिक गणना के अनुसार 

एक महत्वपरू्ण सफलता होगी। 

•	 इसके अलावा, इसका पुनर्मिलन औपचारिक रूप से चीन की अपमान की सदी के शेष भतूों को दफन कर देगा। 

•	क्रॉ स-स्ट्रेट संबंधों में मौजदूा मंदी और व्यापक भ-ूराजनीति के प्रक्षेपवक्र को देखते हुए, वर्तमान में चीन शांतिपरू्ण पुनर्मिलन की बहुत कम संभावना 

देखता ह।ै 

•	 यह बीजिग और ताइपे के बीच बयानबाजी की बढ़ती आवतृ्ति और जलडमरूमध्य में चीन के सनै्य अभ्यास और गश्त के साथ-साथ ताइवान के वायु रक्षा 

पहचान क्षेत्र (ADIZ) के चीन द्वारा रिकॉर्ड-तोड़ हवाई उल्लंघन में प्रदर्शित किया गया ह।ै
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	 यह एक ऐसा क्षेत्र ह ैजो किसी देश को अपने संप्रभ हवाई क्षेत्र में संभावित घुसपठै का पता 
लगाने में मदद करने के लिए एक प्रारभिक चेतावनी प्रणाली प्रदान करता ह।ै 

	 जब कोई विमान बिना किसी चेतावनी के ADIZ में प्रवेश करता ह,ै तो विचाराधीन देश विमान 
की पहचान करने के लिए लड़ाकू विमानों से संघर्ष कर सकता ह ैऔर यह निर्धारित कर 
सकता ह ैकि क्या इससे कोई खतरा ह।ै 

	 दूसरे शब्दों में, ADIZ भमूि या पानी पर हवाई क्षेत्र ह ैजिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नागरिक 
विमानों की पहचान, स्थान और नियंत्रण किया जाता ह।ै 

•	 साथ ही, तनाव का यह निर्माण एक साथ हो रहा ह ैऔर रूस-यकू्रे नी संघर्ष के साथ समानताएं 
बना रहा ह।ै

चटगांव बंदरगाह और पूर्वोत्तर
हाल ही में, बांग्लादेशी प्रधान मंत्री ने भारत को चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की और कहा कि बंदरगाह भारत के परू्वोत्तर राज्यों के लिए फायदेमंद 
होगा।

विभाजन और पूर्वोत्तर 

•	 स्वतंत्रता से पहले ब्रह्मपुत्र और बराक नदी प्रणालियों के माध्यम से भारत के 
परू्वोत्तर की वर्तमान बांग्लादेश में बंदरगाहों, विशेष रूप से चटगांव तक आसान 
पहंुच थी।

•	 1947 में विभाजन ने इन नदियों और स्थानीय स्तर के सीमा व्यापार के माध्यम से 
चाय, लकड़ी, कोयले और तेल के परिवहन को तुरंत प्रभावित नहीं किया, जिससे 
1950 के दशक की शुरुआत तक अविभाजित असम को उच्चतम प्रति व्यक्ति आय 
वाले राज्य के रूप में बनाए रखने में मदद मिली।

	 लेकिन व्यापार की मात्रा भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में खटास के 
साथ घटने लगी क्योंकि बांग्लादेश तब परू्वी पाकिस्तान था और 1965 के युद्ध 
के बाद परू्वोत्तर परूी तरह से इन बंदरगाहों से कट गया।

•	 पश्चिम बंगाल में एक संकरी पट्टी 'चिकन नेक' के माध्यम से सामान की आवाजाही 
इस क्षेत्र के लिए एक महंगा विकल्प बन गई, क्योंकि परू्वी पाकिस्तान के माध्यम 
से नदी और भमूि मार्गों तक पहंुच देने से इनकार कर दिया गया था।

•	 क्या बांग्लादेश के गठन के बाद चीजें बदल गई?ं 

	 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश का निर्माण, परू्वोत्तर के लिए पारंपरिक नदी और भमूि व्यापार और संचार मार्गों के पुनरुद्धार में तब्दील नहीं 
हुआ। क्यों?

	 दोनों देशों के बीच अविश्वास की एक अंश के कारण, मुख्य रूप से 'बांग्लादेशी' मुद्दे और बांग्लादेश में असंख्य परू्वोत्तर चरमपंथी समहूों द्वारा स्थापित 
शिविरों के कारण, मामलों में मदद नहीं मिली। 

	 2009 में शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के कार्यभार संभालने के बाद परिदृश्य बदलना शुरू हुआ और 2015 में विवाद-समाप्ति भमूि सीमा 
समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद अविश्वास कम हो गया। 

 भारत के लिए बंदरगाह का महत्व 

•	 परू्वोत्तर पिछले पांच वर्षों में भारत और बांग्लादेश के बीच  द्विपक्षीय संबंधों में वदृ्धि का संकेत रहा ह।ै

•	भ ारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति जो इस क्षेत्र पर कें द्रित ह ैऔर दोनों देशों के बीच सहयोग की एक नई भावना परू्वोत्तर, विशेष रूप से चार राज्यों को आर्थिक 
गतिविधियों की क्षमता का बेहतर ढंग से पता लगाने में मदद कर सकती ह।ै 

	 ये राज्य- असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम- बांग्लादेश के साथ 1,879 किमी की सीमा साझा करते ह।ै 

•	र लवे और जलमार्ग पर विशेष ध्यान देने के साथ, विभाजन परू्व के कई व्यापार मार्गों को पुनर्जीवित किया जा रहा ह।ै 

•	 इनमें से अधिकांश सड़कें  चटगांव बंदरगाह तक जाती ह,ै जो ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा और व्यापार और वाणिज्य के लिए सबसे 
सुविधाजनक रहा ह।ै 

	 इस बंदरगाह के महत्व ने ब्रिटिश प्रशासकों को चटगांव बंदरगाह से अरुणाचल प्रदेश-असम सीमा के पास अब बंद लेखपानी स्टेशन जसेै क्षेत्र के 
दूरदराज के हिस्सों में सामान भेजने के लिए असम-बंगाल रेलवे मार्ग का निर्माण किया।

•	 मार्च 2021 में, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने फेनी नदी पर बने एक पुल मतै्री सेतु का उद्घाटन किया, जिसने दक्षिणी त्रिपुरा में सबरूम और चटगांव 
बंदरगाह के बीच की दूरी को केवल 111 किमी तक कम कर दिया ह।ै

•	 सरकार सड़क और रेल कनेक्टिविटी को शामिल करते हुए सबरूम में एक मल्टी-मोडल ट्रांजिट हब पर काम कर रही ह ैजो कुछ घंटों में माल को चटगांव 
बंदरगाह तक पहंुचने में मदद कर सकता ह।ै

•	 मेघालय के दावकी, दक्षिणी असम के सुतारकंदी और त्रिपुरा के अखौरा में परू्वी और दक्षिण-परू्वी बांग्लादेश को जोड़ने वाले सड़क संपर्क  में भी सुधार 
किया जा रहा ह।ै 

•	मि जोरम चटगांव बंदरगाह तक तेजी से पहंुच के लिए खौथलंगटुईपुई नदी (बांग्लादेश में कर्णफुली) पर पुलों का इच छ्ु क ह।ै
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•	ब्र ह्मपुत्र से जुड़े भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के अलावा, बांग्लादेश से मालवाहक जहाज गोमती नदी के रास्ते त्रिपुरा और कुशियारा नदी के रास्ते 
असम के करीमगंज पहंुचते हैं।

भारत-बांग्लादशे प्रोटोकॉल मार्ग
अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल भारत और 
बांग्लादेश के बीच मौजदू ह ैजिसके तहत एक देश के अंतर्देशीय जहाज दूसरे देश के 
निर्दिष्ट मार्गों से पारगमन कर सकते ह।ै मौजदूा प्रोटोकॉल मार्ग ह:ै

1.	 कोलकाता-पांडु-कोलकाता

2.	 कोलकाता-करीमगंज-कोलकाता

3.	र ाजशाही-धुलियां-राजशाही

4.	 पांडु-करीमगंज-पांडु

अंतर-देशीय व्यापार के लिए, प्रत्येक देश में कुछ पोर्ट ऑफ कॉल बंदरगाहों को नामित 
किया गया ह।ै

पोर्ट ऑफ कॉल आमतौर पर माल के उतारने और लोड करने या आपरू्ति या ईधंन लेने और रखरखाव और नवीनीकरण के लिए अपनी निर्धारित यात्रा पर एक 
जहाज के लिए एक मध्यवर्ती स्टॉप के रूप में कार्य करते ह।ै ये हैं:

भारत बांग्लादशे
•	 हल्दिया (पश्चिम बंगाल)

•	 कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

•	 पांडु (असम)

•	 करीमगंज (असम)

•	सि लघाट (असम)

•	 नारायणगंज

•	ख लना

•	 मोंगला

•	सिर ाजगंज

•	 आशुगंज

सलेा सरंुग
संदर्भ: अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक रूप से महत्वपरू्ण सेला सुरंग परियोजना परूी होने वाली ह।ै 

सलेा सरंुग के बारे में

•	 यह परियोजना सीमा सड़क संगठन द्वारा क्रियान्वित की जाती ह।ै

•	 स्थान: अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में।

•	 यह सेला दर्रे  को एक वकैल्पिक अक्ष प्रदान करेगा, जो 13,700 फीट पर ह।ै 

•	 यह बालीपाड़ा, चारदुआर और तवांग (BCT) अक्ष रोड पर होगा, जो 300 किमी से अधिक लंबा ह।ै 

परियोजना का महत्व:

•	 तवांग और क्षेत्र के अन्य अग्रिम क्षेत्रों के लिए सभी मौसमों में कनेक्टिविटी 

•	 यह परियोजना परेू वर्ष के दौरान सनै्य और नागरिक वाहनों की आवाजाही की अनुमति देगी।

	फि लहाल, सेला दर्रा सर्दियों के कुछ महीनों के लिए बंद रहता ह।ै

सलेा दर्रा

•	 सेला भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में तवांग और पश्चिम कामेंग जिलों के बीच की सीमा पर स्थित एक उच्च ऊंचाई वाला पहाड़ी दर्रा ह।ै

•	 इसकी ऊंचाई 4170 मीटर (13,700 फीट) ह ैऔर यह भारतीय बौद्ध शहर तवांग को दिरांग और गुवाहाटी से जोड़ता ह।ै

•	 इस दर्रे  से तवांग को शेष भारत से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 13 गुजरता ह।ै

•	 यहाँ कुछ दुर्लभ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और आमतौर पर यह परेू वर्ष में कुछ हद तक बर्फ  से ढका होता ह।ै

•	 दर्रे  के शिखर के पास सेला झील, उस क्षेत्र की लगभग 101 झीलों में से एक ह ैजो तिब्बती बौद्ध धर्म में पवित्र ह।ै

अरुणाचल प्रदशे में अन्य महत्वपूर्ण दर्रे

•	 बोमडी-ला- बोमडी-ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता ह।ै

•	 दिहांग दर्रा– यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को मंडाले (म्यांमार) से जोड़ता ह।ै

•	 दीफू दर्रा- दीफू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की विवादित त्रिबिन्दु सीमाओ ंके क्षेत्र के आसपास एक पहाड़ी दर्रा ह।ै दीफू दर्रा परू्वी अरुणाचल प्रदेश 
के लिए एक रणनीतिक महत्व का भी ह।ै यह मकैमोहन लाइन पर स्थित ह।ै

	 अक्टूबर 1960 में चीन और बर्मा ने दीफू दर्रे  तक अपनी सीमा का सीमांकन किया, जो पर्वत श्रृंख लाओ ंके वाटरशेड से 5 मील दक्षिण में ह।ै 

	 हालांकि, यह सीमांकन भारत के साथ चीन के एक राजनयिक विवाद का कारण बना.। 
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	 यह विवाद अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन और भारत के बीच जारी सीमा विवाद का हिस्सा बन गया ह।ै

•	 पांग-सो दर्रा- यह दर्रा अरुणाचल प्रदशे और म्यांमार को जोड़ता ह।ै

	 पांग-सो दर्रा या पन सौंग दर्रा भारत-बर्मा (म्यांमार) सीमा पर पटकाई पहाड़ियों के शिखर पर स्थित ह।ै

	 यह दर्रा असम के मदैानों से बर्मा में सबसे आसान मार्गों में से एक ह।ै

	 इसका नाम निकटतम बर्मी गांव, पांग-सो के नाम पर रखा गया ह,ै जो परू्व में पास से 2 किमी दूर स्थित ह।ै

भारत-जापान संबंध
हाल ही म ें, भारत और जापान रक्षा निर्माण के क्षेत्र म ें द्विपक्षीय सरुक्षा और रक्षा सहयोग को और बढ़ान ेपर सहमत हुए ह।ै

	भ ारतीय प्रधान मंत्री ने जापानी प्रधान मंत्री के साथ एक उपयोगी बठैक की। दोनों नेताओ ंने कई विषयों पर चर्चा की जो भारत और जापान के बीच 
संबंधों को और मजबतू करें गे।

बठैक के बारे में मखु्य विवरण:

•	 दोनों नेताओ ंने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के साथ-साथ 
कुछ क्षेत्रीय और वशै्विक मुद्दों पर विचारों का उत्पादक आदान-प्रदान किया।

	 वे इस बात पर सहमत हुए कि दोनों पक्षों को अगले पांच वर्षों में जापान 
से भारत में सार्वजनिक और निजी निवेश और वित्त पोषण में 5 ट्रिलियन 
येन ($39.3 बिलियन) के अपने निर्णय को लाग ू करने की दिशा में 
संयुक्त रूप से काम करना चाहिए।

•	भ ारतीय प्रधानमंत्री ने इस बात की सराहना की कि जापानी कंपनियां 
भारत में अपना निवेश बढ़ा रही हैं और 24 जापानी कंपनियों ने विभिन्न 
उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओ ंके तहत सफलतापरू्वक आवेदन किया 
ह।ै

•	 दोनों नेताओ ंने मंुबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के कार्यान्वयन 
में हुई प्रगति का उल्लेख किया और इस परियोजना के लिए ऋण की तीसरी 
किस्त के नोटों के आदान-प्रदान पर हस्ताक्षर करने का स्वागत किया। 

मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर

•	 यह भारत के आर्थिक कें द्र मंुबई को अहमदाबाद शहर 
से जोड़ने वाली एक निर्माणाधीन हाई-स्पीड रेल लाइन 
परियोजना ह।ै यह भारत की पहली हाई-स्पीड रेल लाइन 
होगी।

•	 जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) ने कुल 
परियोजना लागत का 81%, 50-वर्षीय ऋण के माध्यम से 
0.1% की ब्याज दर पर निधि देने के लिए सहमति व्यक्त की 
ह ैऔर शेष लागत महाराष्ट्र और गुजरात की राज्य सरकारों 
द्वारा वहन की जाएगी।

•	भ ारत और जापान ने  सितंबर 2013 में नई दिल्ली में मंुबई-
अहमदाबाद मार्ग का संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन करने के 
लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
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•	 वे अगली पीढ़ी की संचार प्रौद्योगिकियों के विकास में दोनों पक्षों के निजी क्षेत्रों के बीच अधिक सहयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमत हुए।	

अतीत में भारत और जापान संबंधों में महत्वपूर्ण विकास: 

•	 नवंबर 2016 में, जापान की तीन दिवसीय यात्रा पर भारतीय प्रधान मंत्री ने परमाणु ऊर्जा पर अपने समकक्ष के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

•	 अगस्त 2017 में, दोनों देशों ने परू्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए जापान-भारत समन्वय मंच (JICF) की स्थापना की घोषणा की, जिसे भारत द्वारा परू्वोत्तर 
भारत के "विकास के लिए सहयोग के प्राथमिकता वाले विकास क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक समन्वय मंच" के रूप में वर्णित किया गया ह।ै

	 जापान ने "भारत को दक्षिण-परू्व एशिया और ऐतिहासिक संबंधों से जोड़ने के अपने भौगोलिक महत्व के लिए परू्वोत्तर में सहयोग पर विशेष जोर 
दिया।

•	 जनू 2021 में, भारतीय प्रधान मंत्री ने गुजरात में अहमदाबाद प्रबंधन संघ (AMA) में एक जापानी 'ज़ेन गार्डन - काइज़ेन अकादमी' का वर्चुअल उद्घाटन 
किया।

•	 हाल ही में, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने हिद-प्रशांत क्षेत्र में आपरू्ति श्रृंख ला के चीन के प्रभत्व का मुकाबला करने के लिए औपचारिक रूप से आपरू्ति 
श्रृंख ला लचीलापन पहल (SCRI) शुरू किया ह।ै

•	 2020 में, भारत और जापान ने एक संभार तंत्र समझौते पर हस्ताक्षर किए जो दोनों पक्षों के सशस्त्र बलों को सेवाओ ंऔर आपरू्ति में निकटता से समन्वय 
करने की अनुमति देगा। 

	 इस समझौते को अधिग्रहण और क्रॉस-सर्विसिग समझौते (ACSA) के रूप में जाना जाता ह।ै

•	 2014 में, भारत और जापान ने अपने संबंधों को 'विशेष रणनीतिक और वशै्विक साझेदारी' में अपग्रेड किया।

•	 अगस्त 2011 में लाग ू भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) में वस्तुओ,ं सेवाओ,ं प्राकृतिक व्यक्तियों की आवाजाही, निवेश, 
बौद्धिक संपदा अधिकार, सीमा शुल्क प्रक्रियाओ ंऔर व्यापार से संबंधित अन्य मुद्दों में व्यापार शामिल ह।ै

•	 सनै्य स्तर पर सहयोग: भारत और जापान के रक्षा बल द्विपक्षीय अभ्यासों की एक श्रृंखला का आयोजन करते हैं- JIMEX (नौसेना), SHINYUU मतै्री 
(वायु सेना), और धर्म गार्जियन ( थल सेना)। 

	 दोनों देश अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार अभ्यास (नौसेना अभ्यास) में भी भाग लेते ह।ै

आग ेका रास्ता:

•	 आज भारत और जापान, एशिया की सुरक्षा, स्थिरता और समदृ्धि को बढ़ावा देने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और समान विकास को आगे बढ़ाने के 
लिए एक समान हित और परूक जिम्मेदारी के साथ शांति में भागीदार हैं।

	 अधिक सहयोग दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता ह,ै क्योंकि भारत को जापान से परिष्कृ त प्रौद्योगिकी की आवश्यकता ह।ै 

•	डिजिट ल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और जापान के बहुत सारे परस्पर हित हैं, जापान के पास तकनीक ह ैऔर भारत के पास कच्चे माल के साथ श्रम 
ह।ै

•	भ ौतिक और साथ ही डिजिटल स्पेस में एशिया और इंडो पसैिफिक में चीन की बढ़ती भमूिका का मुकाबला करने के लिए घनिष्ठ सहयोग सबसे अच्छा 
उपाय ह।ै

v	 v	 v	 v	 v
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रक्षा और सुरक्षा
स्वदशेी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम
स्वदेशी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम (ATAGS) ने सेना की विशिष्टताओ ंको परूा करने के लिए सत्यापन परीक्षण परूा किया।

ATAGS के बारे में

•	 ATAGS भारत फोर्ज और टाटा समहू की साझेदारी में DRDO की पुणे स्थित प्रयोगशाला, आयुध अनुसंधान और विकास 

प्रतिष्ठान (ARDE) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 155 मिमी, 52-कैलिबर भारी आर्टिलरी गन ह।ै

•	 ATAGS ने 45 किमी से अधिक की रें ज का प्रदर्शन किया ह,ै और इसे "दुनिया में सबसे सुसंगत और सटीक बंदूक" कहा 

जाता ह।ै 

•	 यह  स्वायत्त मोड फायरिंग क्षमता और वायरलेस संचार के अलावा रेगिस्तान और पहाड़ी इलाके में उच्च कोण और तेजी से 

गतिशीलता पर सबसे कम न्यूनतम सीमा का दावा करता ह।ै

•	 इसे सभी इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव के साथ परूी तरह से स्वचालित गोला-बारूद हैंडलिग सिस्टम के साथ सभी इन-सर्विस गोला-बारूद को आग लगाने के 

लिए डिज़ाइन किया गया ह।ै

P75I परियोजना 
हाल ही में, देश के भीतर छह पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए नौसेना के P-75 इंडिया (P-75I) प्रोजेक्ट के लिए चुने गए पांच मलू उपकरण निर्माताओ ं

(OEM) में से एक, फ्रांस के नेवल ग्रुप ने घोषणा की कि वह इस परियोजना के लिए बोली नहीं लगाएगा। 

	 नौसेना समहू के एक बयान में कहा गया ह ैकि वे इस परियोजना से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि यह प्रस्ताव के लिए अनुरोध (RFP) की शर्तों को 

परूा नहीं कर सका।

प्रोजके्ट 75 और प्रोजके्ट -75I इंडिया के बारे में

•	 जनू 1999 में, सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने 2030 तक 24 पनडुब्बियों को 

स्वदेशी रूप से बनाने और शामिल करने के लिए नौसेना के लिए 30 साल की 

योजना को मंजरूी दी।

•	 पहले चरण में, उत्पादन की दो उपखंडों को स्थापित किया जाना था- पहला, 

P-75; दूसरा, P-75I -

	प्र त्येक उपखंड को छह पनडुब्बियों का उत्पादन करना था।

•	 P-75 के लिए अनुबंध 2005 में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटड (MDL) के 

साथ साझेदारी में नौसेना समहू, जिसे तब DCNS के नाम से जाना जाता था, के 

साथ छह डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए हस्ताक्षरित किया गया था।

	 P75 के तहत, INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS वेला को 

कमीशन किया गया ह।ै 

	 INS वागीर के लिए समुद्री परीक्षण चल रहे ह।ै 

	 अंतिम पनडुब्बी INS वागशीर को हाल ही में लॉन्च किया गया था, और इसे 2023 के अंत तक चाल ूकिया जाएगा।

•	 P-75I चरण में बेहतर सेंसर और हथियारों के साथ छह पारंपरिक पनडुब्बियों और वायु स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली (AIP) के निर्माण की परिकल्पना की 

गई ह।ै

वर्तमान में भारत के पास कौन सी पनडुब्बियां हैं?

•	भ ारत के पास 16 पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं। 

	 P-75 के तहत अंतिम दो कलवरी क्लास पनडुब्बियों के चाल ूहोने के बाद, यह संख्या बढ़कर 18 हो जाएगी। 

	भ ारत के पास दो परमाणु बलैिस्टिक पनडुब्बियां भी हैं।

•	 16 में स:े 

	 4 शिशुमार वर्ग के हैं, जिन्हें 1980 के दशक में जर्मनों के सहयोग से भारत में खरीदा और बनाया गया था; 

	 8 किलो वर्ग या सिधु घोष वर्ग की पनडुब्बियां ह,ै जिन्हें 1984 और 2000 के बीच रूस (परू्ववर्ती USSR सहित) से खरीदा गया था;

प्रस्ताव के लिए अनरुोध (RFP)

•	 यह एक व्यावसायिक दस्तावेज ह ैजो एक परियोजना 
की घोषणा करता ह,ै इसका वर्णन करता ह,ै और इसे 
परूा करने के लिए योग्य ठेकेदारों से बोलियों का 
अनुरोध करता ह।ै 

•	 RFP का उपयोग करते समय, बोली का अनुरोध 
करने वाली संस्था प्रस्तुत बोलियों की व्यवहार्यता, 
बोली लगाने वाली कंपनियों की वित्तीय स्थिति और 
परियोजना को शुरू करने की प्रत्येक बोलीदाता की 
क्षमता का मलू्यांकन करने के लिए जिम्मेदार ह।ै
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वाय ुस्वततं्र प्रणोदन (AIP) ततं्र
डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को अपने जनरेटर चलाने के लिए सतह पर या उसके करीब आना होता ह ैताकि बटैरियों को रिचार्ज किया जा सके जो उन्हें 
पानी के नीचे ले जाती हैं।

AIP एक ऐसा ततं्र ह ैजो नाव के डूबने पर भी बटैरी को चार्ज करने की अनमुति दतेा ह।ै

•	 हालांकि, AIP के साथ भी, पनडुब्बी को हर तीन सप्ताह में सतह पर आना पड़ता ह।ै

विभिन्न प्रकार के AIP ततं्र उपलब्ध ह,ै और भारत P-75I परियोजना के तहत ईधंन कोशिकाओ ंपर आधारित AIP की तलाश कर रहा 
ह।ै 

•	 ये कोशिकाएं पनडुब्बी की बटैरी को रिचार्ज करते हुए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती ह।ै

AIP के लिए नकारात्मक पहल:ू

•	 AIP स्थापित करने के लिए ऑन-बोर्ड  दबावयुक्त तरल ऑक्सीजन (LOX) भंडारण और तीनों प्रौद्योगिकियों के लिए आपरू्ति की आवश्यकता होती 
ह ैजिससे नावों की लंबाई और वजन बढ़ जाता ह।ै

•	 पनडुब्बी की इकाई लागत लगभग 10% तक बढ़ जाती ह।ै

असम राइफल क्या ह?ै

•	 असम राइफल गहृ मंत्रालय (MHA) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत छह कें द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में से एक ह।ै 

	 अन्य बल कें द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), सीमा सुरक्षा बल (BSF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), कें द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) 
और सशस्त्र सीमा बल (SSB) हैं।

•	 इसे  भारतीय सेना  के साथ परू्वोत्तर में काननू और व्यवस्था बनाए रखने का काम सौंपा गया ह ैऔर इस क्षेत्र में भारत-म्यांमार सीमा की रक्षा भी 
की जाती ह।ै  

•	 इसमें 63,000 से अधिक कर्मियों की स्वीकृत शक्ति ह ैऔर इसमें प्रशासनिक और प्रशिक्षण कर्मचारियों के अलावा 46 बटालियन हैं।

•	 यह दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसनैिक बल ह।ै 

	 जबकि बल का प्रशासनिक नियंत्रण MHA के पास ह,ै इसका संचालन नियंत्रण भारतीय सेना के पास ह,ै जो रक्षा मंत्रालय (MOD) के अधीन 
ह।ै

	 इसका मतलब यह ह ै कि बल के लिए वेतन और बुनियादी ढांचा MHA द्वारा प्रदान किया जाता ह,ै लेकिन कर्मियों की तनैाती, पोस्टिंग, 
स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति सेना द्वारा तय की जाती ह।ै

	 इस बल की कमान भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के हाथ में होती ह।ै

ऑपरेशन दधुी

अर्धसनैिक असम राइफल ने ऑपरेशन दुधी के जीवित सनैिकों को सम्मानित किया, जो देश के रक्षा इतिहास में 30 साल से अधिक पहले भारत के सबसे सफल 

आतंकवाद विरोधी अभियान के रूप में चिह्नित हैं।

ऑपरेशन दधुी के बारे में

•	 यह मई, 1991 में नायब सबेूदार पदम बहादुर छेत्री के नेततृ्व में असम राइफल्स की 7वीं बटालियन के 15 सनैिकों के एक दल द्वारा आयोजित किया गया 

था। इस दल ने 72 पाकिस्तान-प्रशिक्षित चरमपंथियों को मार गिराया और 13 अन्य को जम्मू-कश्मीर में 14,000 फीट पर पकड़ लिया। 

•	 असम राइफल्स के दो जवान- राइफलमनै कामेश्वर प्रसाद और राम कुमार आर्य छह घंटे के मुठभेड़ के दौरान मारे गए।

रॉकेट प्रोपले्ड ग्रेनेड

हाल ही में, मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड (RPG) हमले ने इस हथियार के बारे में विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया ह।ै

रॉकेट-प्रोपले्ड ग्रेनेड (RPG) क्या ह?ै

•	 RPG सोवियत मलू का एक हथियार ह,ै 

•	 यह एक पोर्टेबल, कंधे से चलने वाला हथियार ह,ै जिसे संचालित करना आसान ह ैऔर यह व्यापक क्षति का कारण बन सकता 

ह ैचाहे वह एक एंटी-कार्मिक मोड में इस्तेमाल किया गया हो, बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ या इमारतों के खिलाफ इस्तेमाल 

किया गया हो। 

•	 RPG के विभिन्न संस्करण ह,ै जो हथियार के उपयोग के अनुसार युद्धक सामग्री की अलग-अलग क्षमता, प्रभावी रें ज और पठै 

स्तरों के साथ डिजाइन किए गए हैं।
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RPG की उत्पत्ति

•	 RPG की उत्पत्ति प्रथम विश्व युद्ध से पहले आधुनिक सनै्य युद्ध में हुए विभिन्न संघर्षों के समय की ह।ै

•	 सोवियत मलू के RPG का व्यापक रूप से वियतनाम संघर्ष के साथ-साथ अफगानिस्तान, सोमालिया, सीरिया, इराक और यहां तक कि जम्मू और 
कश्मीर में संघर्षों में उपयोग किया गया ह।ै 

	 जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों ने अतीत में मारे गए आतंकवादियों के पास से RPG बरामद किया ह,ै और इसके इस्तेमाल के सबतू भी पाए ह।ै

आतकंवादियों द्वारा खरीद

•	 RPG जसेै सोवियत मलू के हथियारों के लिए एक संपन्न अवधै बाजार ह,ै जो अभी भी दुनिया भर में प्रचलन में ह।ै 

•	 हथियार तस्करों के लिए इस तरह के हथियार हासिल करना मुश्किल नहीं ह,ै और फिर ये आतंकवादी संगठनों के लिए अपना रास्ता खोज लेते ह।ै

•	 परू्वी यरूोपीय देश, विशेष रूप से परू्व सोवियत संघ ग्रुप, इन हथियारों की बिक्री और खरीद के लिए प्रसिद्ध बाजार ह।ै

•	 देशों की कई खुफिया एजेंसियां जो अन्य देशों में आतंकवादी संगठनों को हथियारों के वितरण को छुपाना चाहती हैं, वे पता न लगाने योग्य मार्गों के 
माध्यम से ऐसे हथियारों की खरीद का सहारा लेती हैं।

एकीकृत यदु्ध समूह
संदर्भ: सेना ने पश्चिमी मोर्चे पर एक होल्डिंग फॉर्मेशन और उत्तरी सीमाओ ंपर एक स्ट्राइक फॉर्मेशन को चुस्त एकीकृत युद्ध समहूों (IBG) में परिवर्तित करने के 
लिए पहचान की ह।ै

एकीकृत यदु्ध समूह क्या हैं?

•	 IBG का आकार ब्रिगेड के आकार के समान होता ह ैजो एक दक्ष और आत्मनिर्भर युद्ध व्यवस्था ह ैजो युद्ध की स्थिति में शत्रु के विरुद्ध त्वरित आक्रमण 
करने में सक्षम ह।ै

•	प्र त्येक IBG का गठन संभावित खतरों (Threat), भ-ूभाग (Terrain) एवं कार्यो (Task) के निर्धारण के आधार पर किया जाएगा और इन्हीं तीन आधारों 
(3Ts) पर IBG को संसाधनों का आवंटन भी किया जाएगा। 

•	 उन्हें हल्का होना चाहिए ताकि वे कम लॉजिस्टिक के साथ कार्यवाही करने हेतु अपनी अवस्थति के आधार पर 12 से 48 घंटों के भीतर संगठित होने में 
सक्षम हों।

•	 उद्देश्य: परिचालन और कार्यात्मक दक्षता बढ़ाने, बजट व्यय को अनुकूलित करने, बल आधुनिकीकरण की सुविधा और आकांक्षाओ ंको परूा करने के 
लिए समग्र एकीकरण। 

•	 संरचना

	 एक कमांड परिभाषित भगूोल में फैली सेना का सबसे बड़ा स्थिर गठन ह,ै जबकि एक कॉर्प सबसे बड़ा गतिमान संगठन ह।ै

	 आमतौर पर प्रत्येक कॉर्प में लगभग तीन ब्रिगेड होते ह।ै

	 IBG के तहत ब्रिगेड के आकार की इकाइयों को खतरे, इलाके और कार्य (3T) के आधार पर पदैल सेना, बख्तरबंद, तोपखाने और वायु रक्षा जसेै 
सभी आवश्यक तत्वों को एक साथ लाते हुए पुनर्गठित किया जाना ह।ै 

•	 IBGs रक्षात्मक और आक्रामक दोनों होंग।े 

	 आक्रामक IBGs- ये जल्दी से सक्रिय हो जाते ह ैऔर हमले के लिए दुश्मन के इलाके में घुस जाते ह,ै

	र क्षात्मक IBGs - ये कमजोर बिदुओ ंपर या जहां दुश्मन की कार्र वाई की उम्मीद ह,ै जमीन पर स्थापित रहेंगे। 

•	 IBGs की आवश्यकता-

	 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले के बाद, भारतीय सेना को बड़े पमैाने पर संगठित किया गया, लेकिन सेना की आंतरिक संरचनाओ ंको 
संगठित होने में हफ्तों लग गए। 

	 इसके बाद, सेना ने तेजी से आक्रामक शुरू करने के लिए 'कोल्ड स्टार्ट' के रूप में जाना जाने वाला एक सक्रिय सिद्धांत तयैार किया, लेकिन अतीत 
में इसके अस्तित्व से इनकार कर दिया गया था। 

	 इसके अवधारणा को पहली बार जनरल रावत ने जनवरी 2017 में स्वीकार किया था।

HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर
संदर्भ: हाल ही में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने HS-200 सॉलिड रॉकेट बसू्टर का सफलतापरू्वक स्थिर परीक्षण किया, जिससे अंतरिक्ष एजेंसी 
को उत्सुकता से प्रतीक्षित गगनयान मानव अंतरिक्ष यान मिशन में और चरण की सफलता मिली। 

बूस्टर के बारे में

•	वि क्रम साराभाई अंतरिक्ष कें द्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया।

•	 HS-200 बसू्टर S200 रॉकेट बसू्टर का 'मानव-रेटेड' संस्करण ह ै जिसका उपयोग भ-ूसमकालिक उपग्रह प्रक्षेपण वाहन Mk-III (GSLV Mk-III) पर 
किया जाता ह,ै जिसे LVM3 भी कहा जाता ह।ै

	 GSLV Mk-III रॉकेट, जिसका उपयोग गगनयान मिशन के लिए किया जाएगा, में दो HS-200 बसू्टर होंगे जो प्रक्षेपण के लिए प्रणोदन की आपरू्ति 
करें गे। 
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GSLV Mk- III
जियोसिक्रोनस सटेैलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क  III (GSLV Mk III), जिसे लॉन्च व्हीकल मार्क  3 (LVM3) के रूप में भी जाना जाता ह,ै भारतीय अंतरिक्ष 
अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा विकसित एक तीन-चरणीय मध्यम-लिफ्ट लॉन्च वाहन ह।ै यह मुख्य रूप से संचार उपग्रहों को भसू्थिर कक्षा में लॉन्च करने 
के लिए डिज़ाइन किया गया ह।ै इसे भारतीय मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम और चंद्रयान -2 जसेै समर्पित विज्ञान मिशन के तहत चालक दल के मिशन के 
लिए लॉन्च वाहन भी माना जाता ह।ै GSLV Mk III में समान नाम वाले GSLV Mk II की तुलना में अधिक पेलोड क्षमता ह।ै

•	 यह ठोस प्रणोदकों का उपयोग करके दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा परिचालन बसू्टर ह।ै

•	 VSSC के अनुसार, HS200 बसू्टर में प्रयुक्त नियंत्रण प्रणाली कई अतिरक और सुरक्षा सुविधाओ ंके साथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रो-मकेैनिकल 
एक्ट्यू एटर्स में से एक को नियोजित करती ह।ै

•	 GSLV Mk-III के तीन प्रणोदन चरणों में से दूसरा चरण तरल प्रणोदक का उपयोग करता ह ैजबकि तीसरा क्रायोजेनिक चरण ह।ै

गगनयान क्या ह?ै

•	 गगनयान एक चालित कक्षीय अंतरिक्ष यान ह ैजिसके सात दिनों की अवधि के लिए तीन अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने की उम्मीद ह।ै

•	 मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए इसरो के जियो-सिक्रोनस लॉन्च व्हीकल (GSLV) का इस्तेमाल किया जाएगा।

•	 ISRO ने गगनयान अंतरिक्ष मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चुनने और प्रशिक्षित करने के लिए रूस के ग्लेवकोस्मोस के साथ एक 
समझौते पर हस्ताक्षर किया ह।ै

v	 v	 v	 v	 v
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सामाजिक मुद्दे
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 रिपोर्ट
2019-2021 के लिए हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) में पाया गया ह ैकि 22% पुरुषों की तुलना में देश में 15-49 वर्ष की आयु की केवल 
1% महिलाएं शराब पीती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की कुल खपत अधिक ह।ै

रिपोर्ट के निष्कर्ष

•	 कर्नाटक में, 0.3% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं, जो राष्ट्रीय औसत से कम ह।ै लेकिन 23.1% पुरुष शराब का सेवन करते हैं, जो राष्ट्रीय औसत 
से अधिक ह।ै 

•	  शराब का सेवन करने वाली महिलाओ ंका प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश (18%) में सबसे अधिक ह,ै इसके बाद सिक्किम (15%) ह।ै 

•	 पुरुषों के बीच शराब का उपयोग गोवा (59%) में सबसे अधिक ह,ै इसके बाद अरुणाचल प्रदेश (57%), और तेलंगाना (50%) का स्थान ह,ै जबकि यह 
लक्षद्वीप (1%) में सबसे कम ह।ै

•	कि सी भी अन्य जाति / जनजाति समहू की तुलना में अनुसचूित जनजातियों (4%) की महिलाओ ंके बीच शराब पीना अधिक आम ह।ै

•	 ईसाई पुरुषों (36%) और "अन्य" धर्मों (49%) से संबंधित पुरुषों के बीच भी शराब का सेवन सबसे आम ह।ै

	 यहां के "अन्य" धर्म हिदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध / नव-बौद्ध और जनै समुदायों के अलावा हैं। 

•	 कुल मिलाकर शराब पीने वाले पुरुषों का अनुपात  2015-2016 में NFHS-4 और 2019-2021 में NFHS-5 के बीच 29% से घटकर 22% हो गया।

•	 रिपोर्ट के अनुसार, उस अवधि के दौरान, शराब पीने वाली महिलाओ ंका अनुपात अपरिवर्तित रहा ह।ै

NFHS रिपोर्ट के अन्य निष्कर्ष

•	 महिलाओ ंकी संख्या पुरुषों से अधिक ह,ै प्रजनन क्षमता में कमी आई ह,ै और भारत 
बढू़ा हो रहा ह-ै

	 NFHS-5 के आंकड़ों से पता चलता ह ैकि 2019-2021 में देश में 1000 पुरुषों पर 
1,020 महिलाएं थीं। 

	 यह किसी भी NFHS सर्वेक्षण के साथ-साथ 1881 में आयोजित पहली आधुनिक 
तुल्यकालिक जनगणना के बाद से उच्चतम लिग अनुपात ह।ै

	 कुल प्रजनन दर (TFR) भी प्रतिस्थापन सीमा (Replacement Rate) जिस पर 
आबादी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में खुद को बदलने की उम्मीद ह,ै से नीचे आ 
गया ह।ै 

	 ग्रामीण क्षेत्रों में, TFR अभी भी 2.1 ह।ै 

	 शहरी क्षेत्रों में, TFR 2015-16 NFHS में ही प्रतिस्थापन प्रजनन दर से नीचे चला गया था।

	 TFR में गिरावट, का अर्थ ह ैकि कम संख्या में बच्चे पदैा हो रहे हैं, यह भी जोर देती ह ैकि भारत की आबादी बढ़ूी हो जाएगी। 

	 इसलिए देश में 15 वर्ष से कम उम्र की आबादी का हिस्सा 2015-16 में 28.6% से घटकर 2019-21 में 26.5% हो गया ह।ै

•	 बच्चों के पोषण में धीमी गति स ेसधुार-

	  2015-16 में आयोजित अंतिम NFHS के बाद से स्टंट (उम्र के अनुपात में कम ऊंचाई), वेस्टिंग (ऊंचाई के अनुपात में कम वजन), और कम वजनी 
(उम्र के लिए कम वजन) बच्चों का हिस्सा, सभी कम हो गए हैं।

	 अधिक वजन वाले बच्चों की हिस्सेदारी 2.1% से बढ़कर 3.4% हो गई ह।ै 

	 एनीमिक बच्चों की हिस्सेदारी 58.6% से बढ़कर 67.1% हो गई ह।ै 
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•	भ ारत खाद्य सरुक्षित हो सकता ह,ै लेकिन पोषण वयस्कों के लिए भी 

एक समस्या ह-ै

	 अक्टूबर 2020 में, कल्याणी रघुनाथन द्वारा खाद्य नीति पत्रिका में 

प्रकाशित एक लेख मे उल्लिखित रिपोर्ट से पता चला ह ैकि हालांकि 

भारत ने खाद्य सुरक्षा हासिल कर ली ह,ै लेकिन 60% भारतीय 

पौष्टिक आहार का खर्च नहीं उठा सकते हैं।

	 जबकि सामान्य से कम बॉडी मास इंडेक्स (BMI) वाली महिलाओ ं

और पुरुषों की  हिस्सेदारी में कमी आई ह,ै अधिक वजन और मोटापे 

से ग्रस्त (सामान्य BMI से ऊपर वाले) और एनीमिक के हिस्से में 2 से 

4 प्रतिशत अंकों के बीच वदृ्धि हुई ह।ै

	 महिलाओ ंमें एनीमिया की समस्या ज्यादा होती ह।ै 

•	 खलु ेमें शौच और स्वच्छ ईधंन के उपयोग पर चनुौतियां बनी हुई हैं

	 केवल 70% आबादी के पास एक बेहतर स्वच्छता सुविधा तक पहंुच थी।

	 स्वच्छ खाना पकाने के ईधंन का उपयोग करने वाले परिवारों की हिस्सेदारी भी केवल 59% ह।ै

	 बैंक खाता रखने वाली महिलाओ ंकी हिस्सेदारी, जो वे स्वयं उपयोग करते हैं, 53% से बढ़कर 79% हो गई ह।ै 

	 स्वास्थ्य बीमा या वित्तपोषण योजना द्वारा परिवारों का कवरेज भी 1.4 गुना बढ़कर 41% हो गया ह,ै जो सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रभाव 

का स्पष्ट संकेत ह।ै

लिगं-आधारित हिंसा

संदर्भ: लिग-आधारित हिसा (GVV) के 98% से अधिक पीड़ित स्वास्थ्य देखभाल तक 

नहीं पहंुच पाते हैं, हालांकि इस तरह के अनुभवों में मेडेसिन्स संस फ्रंटि यर्स (MSF) 

(डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स) के अनुसार दीर्घकालिक शारीरिक और मनोवजै्ञानिक परिणाम 

हो सकते हैं।

मखु्य निष्कर्ष: 

•	 MSF के अनुसार भारत में कई अध्ययनों से पता चलता ह ैकि पीड़ित लोगों की 

पीड़ा निम्न कारणों से और बढ़ जाती ह:ै 

	 स्वास्थ्य परिणामों के ज्ञान की कमी, 

	 स्वास्थ्य सेवाओ ंतक पहंुच के लिए सामाजिक और पारिवारिक समर्थन की 

कमी, 

	 समाज द्वारा कलंक और शर्म का डर, 

	 स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा असम्मानजनक व्यवहार का डर। 

•	 इसमें कहा गया ह ैकि जसैा कि NFHS-V डेटा द्वारा प्रदर्शित किया गया ह,ै चूंकि 

परिवार और मित्र पीड़ितों के लिए संपर्क  के पहले बिदु होते हैं, इसलिए यह आवश्यक ह ैकि उनकी क्षमताओ ंका निर्माण किया जाए। 

•	 सर्वेक्षण में शामिल सभी महिलाओ ंमें से, केवल 14% मदद के लिए सामने आई,ं लेकिन 77% ने कभी भी दुर्व्यवहार के बारे में बात नहीं की या मदद नहीं 

मांगी।

मडेेसिन्स संस फ्रंटियर्स

(DOCTORS WITHOUT BORDERS)
यह फ्रांसीसी मलू का एक अंतरराष्ट्रीय मानवीय चिकित्सा गरै-
सरकारी संगठन (एनजीओ) ह ैजो संघर्ष क्षेत्रों में और स्थानिक 
बीमारियों से प्रभावित देशों में अपनी परियोजनाओ ंके लिए जाना 
जाता ह।ै

यह 1971 में स्थापित किया गया था, नाइजीरियाई गहृ युद्ध के 
बियाफ्रान अकाल के बाद, फ्रांसीसी डॉक्टरों और पत्रकारों के एक 
छोटे से समहू द्वारा, जिन्होंने राष्ट्रीय सीमाओ ंके पार और जाति, 
धर्म, पंथ या राजनीतिक संबद्धता के बावजदू चिकित्सा देखभाल 
तक पहंुच का विस्तार करने की मांग की थी।

अपने इतिहास में केवल एक बार, रवांडा में 1994 के नरसंहार के 

दौरान, संगठन ने सनै्य हस्तक्षेप के लिए बुलाया ह।ै

लिगं आधारित हिंसा क्या ह?ै

•	लि ग-आधारित हिसा ऐसी हिसा ह ै जिसमें किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समहू को उनके लिग के आधार पर लक्षित किया जाता ह,ै जिसके 
परिणामस्वरूप शारीरिक, यौन या मनोवजै्ञानिक नुकसान होता ह।ै 

•	 यह लैंगिक असमानता, शक्ति के दुरुपयोग और दमनकारी लिग मानदंडों में निहित ह।ै 

•	लि ग-आधारित हिसा मानवाधिकारों का एक गंभीर उल्लंघन ह ैऔर यह एक ऐसा मुद्दा ह ैजो व्यक्तियों के स्वास्थ्य, जीवन, सुरक्षा और सामाजिक-
राजनीतिक सुरक्षा के लिए खतरा ह।ै 

•	 ज्यादातर मामलों में, लिग-आधारित हिसा असमान रूप से महिलाओ ंऔर अन्य लिग अल्पसंख्यकों को प्रभावित करती ह।ै 

•	लि ग-आधारित हिसा न केवल शारीरिक हिसा तक सीमित ह,ै बल्कि इसमें दहेज हत्या, सम्मान हत्या, तस्करी, घरेल ूहिसा, अंतरंग साथी द्वारा 
हिसा, यौन और भावनात्मक दुर्व्यवहार, ऑनलाइन दुर्व्यवहार, बाल शोषण और जाति-आधारित हिसा से लेकर अन्य सभी चीजें शामिल हैं। 

•	 संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया ह ैकि 3 में से 1 महिला अपने जीवनकाल में यौन या शारीरिक हिसा का अनुभव 
करती ह।ै 
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कमजोर वर्गों:

•	वि कलांग

•	ट्रां सजेंडर

•	 महिलाएं 

विकलांगों के खिलाफ लिग आधारित हिंसा

•	लि ग और विकलांगता के आधार पर सामाजिक भेदभाव विकलांग पुरुषों और महिलाओ ंदोनों के लिए लिग आधारित हिसा के लिए भेद्यता को बढ़ाते हैं। 

•	 हालांकि, महिलाओ ंऔर लड़कियों में विकलांगता के कारण भावनात्मक, यौन और शारीरिक शोषण का जोखिम बढ़ जाता ह।ै

•	वि कलांग लोगों को अपने जीवनकाल के दौरान दीर्घकालिक हिसा के कई रूपों का सामना करना पड़ता ह।ै 

•	वि कलांग लोग परिवार के सदस्यों और घनिष्ठ परिचितों द्वारा हिसा के लिए सुभेद्य होते हैं।

ट्रांसजेंडर के खिलाफ भारत में लिगं-आधारित हिंसा

•	लि ग भमूिका दृष्टिकोण प्रमुख निर्धारकों में से एक ह ैजो ट्रांसजेंडर के बीच लिग आधारित हिसा भेद्यता को बढ़ाता ह।ै 

•	 कई समाज संस्थागतकरण, जबरन नसबंदी और विवाह प्रतिबंध जसैी प्रथाओ ंके माध्यम से लोगों की कामुकता को नियंत्रित करते हैं। 

•	 इसके अतिरिक्त, ट्रांसजेंडर को देखभाल प्राप्त करने के लिए सहमत होने के लिए समाजीकरण किया जाता ह।ै

•	 इस तरह का समाजीकरण आंतरिक उत्पीड़न और अनुपालन पदैा करता ह,ै उन्हें दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करनेसे रोकता ह ै और अपमानजनक 
परिस्थितियों में रहने के लिए प्रोत्साहित करता ह।ै 

•	 ऐसे सामाजिक मानदंड जो ट्रांसजेंडर के सामाजिक अवमलू्यन को बढ़ावा देते हैं, भारत में लिग आधारित हिसा के प्रति उनकी भेद्यता को बढ़ाते हैं।

महिलाओ ंके खिलाफ लिग आधारित हिसा

•	 यह लिग असमानता की एक चरम अभिव्यक्ति ह,ै जो समाज में उनकी अधीनस्थ सामाजिक स्थिति के कारण महिलाओ ंऔर लड़कियों को लक्षित 
करती ह।ै 

•	 यह मनोवजै्ञानिक, शारीरिक या यौन शोषण के रूप ले सकता  ह।ै

भारत में महिलाओ ंद्वारा सामना की जाने वाली सामान्य लिग-आधारित हिंसा

भारत में लिगं-आधारित हिंसा:

•	र ाष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड  ब्यूरो ने भारत में अपराध रिपोर्ट 2019 में 2018 की तुलना में महिलाओ ंके खिलाफ अपराधों में 7.3% की वदृ्धि दर्ज की ह।ै

•	 दर्ज किए गए 30.9% मामले घरेल ूहिसा के और 7.9% बलात्कार के थे। 

•	 रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इंगित करती ह ैकि प्रति लाख महिला आबादी पर अपराध दर 33.2% था एक महत्वपरू्ण आंकड़ा ह ैक्योंकि वशै्विक स्तर पर 35% 
महिलायें शारीरिक/यौन अंतरंग और गरै-अंतरंग साथी द्वारा हिसा का सामना किया ह।ै

•	 हर 3 में से 1 महिला लिग-आधारित हिसा का शिकार ह।ै
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•	 2020 डटेा: 

	 	2020 के दौरान 19 महानगरों में, महिलाओ ंके खिलाफ अपराध के कुल 35,331 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2019 (44,783 मामलों) की तुलना में 
21.1% की कमी दिखाते हैं। 

	 	महिलाओ ंके खिलाफ अधिकांश अपराध 'पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूर ता के तहत (30.2%) दर्ज किए गए थे, जिसके बाद 'उनकी लज्जा भंग 
करने के आशय से हमला' (19.7%), 'महिलाओ ंका अपहरण (19.0%) और 'बलात्कार' (7.2%) के मामले दर्ज किए गए थे। 

लिगं-आधारित हिंसा को कैस ेरोका जा सकता ह?ै

•	च नौतीपरू्ण सामाजिक मानदंडों 

•	 जागरूकता पदैा करना

•	 सक्रिय मीडिया प्रतिनिधित्व

•	लि ग-आधारित हिसा के बचे लोगों का समर्थन करना 

•	हि सा को अपराध बनाने के लिए काननू को मजबतू करना  

•	बि ना देरी किए अपराधियों पर मुकदमा

आग ेका रास्ता

•	भ ारत में लिग-आधारित हिसा का परिणाम दीर्घकालिक ह ैऔर अक्सर बड़े पमैाने पर अपर्याप्त प्रतिक्रियाओ ंके लिए अपने रिश्तेदारों द्वारा किया जाता 
ह।ै 

•	 इसलिए, संकट की स्थितियों के दौरान भी लिग आधारित हिसा के मामलों में  तात्कालिकता की भावना को बनाए रखना महत्वपरू्ण ह।ै

•	लि ग-आधारित हिसा के मुद्दे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों, मीडिया और सामुदायिक प्रयासों को जोड़ा जाना चाहिए। 

•	 इसके अलावा, भारत में लिग-आधारित हिसा से जुड़े कलंक को समाप्त करने के लिए निरतर और कठोर प्रयासों की आवश्यकता ह।ै

•	भ ारत में लिग-आधारित हिसा से निपटने के लिए महिलाओ ंके सामने आने वाली संस्थागत बाधाओ ंको, जिनमें उन्हें द्वितीयक उत्पीड़न का सामना 
करना पड़ता ह,ै दूर करना शामिल ह।ै 

•	 जब महिलाएं मदद मांगती हैं, तो उन्हें समर्थन देने के लिए प्रभारी अधिकारियों द्वारा शत्रुता या लापरवाही से या भेदभावपरू्ण व्यवहार किया जाता ह।ै

•	 यद्यपि महिलाओ ंके औपचारिक अधिकारों का विस्तार करने में स्पष्ट प्रगति हुई ह ैलेकिन अभी तक न्याय प्रशासन या बाहर दिन-प्रतिदिन के क्षेत्र में 
उन अधिकारों का व्यावहारिक अनुप्रयोग का नहीं किया जा सका ह।ै 

•	 इसलिए, इस घटना पर समाज की प्रतिक्रिया के लिए यह आवश्यक ह ैकि वे सरकारों से अपने सुधारों को गहन करने और भारत में लिग-आधारित 
हिसा के विभिन्न पहलुओ ंपर ध्यान देने का आग्रह करें ।

आशा कार्यकर्ता
संदर्भ: हाल ही में, WHO ने देश के 10.4 लाख आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) कार्यकर्ताओ ंको सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों से समुदाय 
को जोड़ने के उनके प्रयासों के लिए 'वशै्विक स्वास्थ्य नेताओ'ं के रूप में मान्यता दी ह।ै

आशा कार्यकर्ताओ ंके बारे में

•	 ये समुदायिक स्वयंसेवक हैं जिन्हें सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल योजनाओ ंके लाभों तक पहंुचने में लोगों को जानकारी प्रदान करने और 
सहायता करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता ह।ै

•	 वे हाशिए के समुदायों को प्राथमिक स्वास्थ्य कें द्रों, उप-कें द्रों और जिला अस्पतालों जसैी सुविधाओ ंसे जोड़ने वाले एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं।

•	र ाष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के तहत इन सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की भमूिका पहली बार 2005 में स्थापित की गई थी।
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आशा कार्यकर्ताओ ंके लिए चयन मानदडं

•	ग्रा मीण:

	 संभावित उम्मीदवार उस गांव की एक विवाहित, विधवा या तलाकशुदा महिला निवासी होनी चाहिए जिस पर वह काम करने के लिए आवेदन कर 
रही ह।ै

	 उम्मीदवारों की उम्र 25 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

	 उम्मीदवारों को साक्षर होना चाहिए। 

	 10वीं पास सर्टिफिकेट वालों को वरीयता दी जाती ह।ै

	 आंगनवाड़ी, ब्लॉक और जिला स्तर पर कई साक्षात्कार होते हैं। 	

	 स्वास्थ्य समितियां एक संपरू्ण चयन प्रक्रिया का क्रियान्वयन करती हैं।

• 	 शहरी:

	 संभावित उम्मीदवारों को एक शहरी क्षेत्र के भीतर कमजोर समहूों या मलिन बस्तियों की महिला निवासी होना चाहिए।

	 इस मलिन बस्तियों या क्लस्टर को शहर या जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओ ंके लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में 
पहचाना जाना चाहिए।

	 25 से 45 वर्ष की आयु के बीच होनी चाहिए

	 उम्मीदवार को अधिमानतः विवाहित, विधवा, अलग या तलाकशुदा होना चाहिए।

	 उम्मीदवारों को साक्षर होना चाहिए।

	 10वीं पास सर्टिफिकेट धारकों को वरीयता दी जाती ह।ै

	  समुदाय की मलू भाषा में प्रवाह

•	 यदि किसी क्षेत्र में उस विशेष कमजोर समहू के बीच में उपरोक्त योग्यता के साथ कोई महिला उपलब्ध नहीं ह ैतो शकै्षिक और आयु मानदंडों में ढील दी 
जा सकती ह।ै

आशाओ ंकी उपलब्धता

ग्रामीण:

•	र ाज्यों को 1000 से अधिक निवासियों की आबादी वाले प्रत्येक गांव के लिए कम से कम एक सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक या एक आशा स्वास्थ्य 
कार्यकर्ता को नियुक्त करने का आदेश दिया गया ह।ै
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•	 गांव में ऐसी आशा कार्यकर्ताओ ंकी कमी होने पर चयन मानकों और योग्यता मानकों में छूट दी जा सकती ह।ै

शहरी:

•	 एक समुदाय में रहने वाले प्रत्येक 1000 लोगों के लिए कम से कम एक आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियुक्त किया जाना चाहिए।

•	 यदि समुदाय तितर-बितर ह ैतो छोटी आबादी के लिए भी आशा कार्यकर्ताओ ंकी नियुक्ति की जा सकती ह।ै

•	 यदि किसी समुदाय में एक से अधिक कमजोर समहू मौजदू हैं, तो एक से अधिक आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी नियुक्त किए जा सकते हैं।

दशे भर में कितनी आशाएं हैं?

•	 देश भर में लगभग 10.4 लाख आशा कार्यकर्ता हैं, जिनमें उच्च आबादी वाले राज्यों, उत्तर प्रदेश (1.63 लाख), बिहार (89,437), और मध्य प्रदेश (77,531) 
में सबसे बड़ा कार्यबल ह।ै 

•	सि तंबर 2019 से उपलब्ध नवीनतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आंकड़ों के अनुसार गोवा एकमात्र ऐसा राज्य ह ैजहां ऐसी कोई कार्यकर्ता नहीं ह।ै

आशा की भूमिकाएं

•	 एक आशा की भमूिका सामुदायिक स्तर पर देखभाल प्रदाता की होती ह।ै 
इसमें शामिल हैं: 

	 स्वास्थ्य देखभाल सेवाओ ंतक पहंुच की सुविधा प्रदान करना, 

	वि शेष रूप से गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के बीच स्वास्थ्य 
देखभाल हकदारियों के बारे में जागरूकता पदैा करना, 

	 स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देना और बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए 
सामहूिक कार्र वाई के लिए लोगों को जुटाना और 

	 उस क्षेत्र में सेवा वितरण के संगठन के लिए उपयुक्त के रूप में 
उपचारात्मक देखभाल की जरूरतों को परूा करना और उसके 
प्रशिक्षण और कौशल के साथ संगत ह।ै

आशा कार्यकर्ताओ ंको भगुतान कैस ेकिया जाता ह?ै

•	च ूंकि आशा कार्यकर्ताओ ंको स्वयंसेवकों के रूप में वर्गीकृत किया गया ह,ै इसलिए न तो राज्य सरकार और न ही कें द्र के पास उन्हें न्यूनतम मानदेय 
का भुगतान करने का काननूी दायित्व ह।ै 

•	 इस प्रकार, आशा कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निर्धारित 60 सेवाओ ंको वितरित करके प्रोत्साहनों के माध्यम से धन कमाते हैं।

•	पिछ ले काफी समय से आशा कार्यकर्ता उन्हें सरकार का स्थायी कर्मचारी बनाने और लाभ देने की मांग कर रही हैं।
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सपु्रीम कोर्ट ने सके्स वर्क  को पशे ेके रूप में मान्यता दी
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया ह ैकि पुलिस को वयस्क और सहमति देने वाली यौनकर्मियों के खिलाफ न तो हस्तक्षेप करना चाहिए और न ही आपराधिक कार्र वाई 

करनी चाहिए, इसलिए सेक्स वर्क  को एक पेशे के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

सपु्रीम कोर्ट के निर्देश:

•	 पलुिस को निर्देश:

	 सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जब भी किसी वेश्यालय पर छापा मारा जाता ह ैतो यौनकर्मियों को गिरफ्तार या दंडित या परेशान या पीड़ित नहीं 

किया जाना चाहिए

•	 ऐसा इसलिए ह ैक्योंकि स्वैच्छिक यौन कार्य अवधै नहीं ह ैऔर केवल वशे्यालय चलाना गरैकानूनी ह।ै 

	 अदालत ने पुलिस को आदेश दिया कि आपराधिक शिकायत दर्ज कराने वाली यौनकर्मियों के साथ भेदभाव न किया जाए, खासकर अगर उनके 

खिलाफ किया गया अपराध यौन प्रकृति का ह।ै

•	 यौन उत्पीड़न का शिकार होने वाली यौनकर्मियों को तत्काल चिकित्सीय- विधिक देखभाल सहित हर सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

•	 बच्चों के लिए:

	 सेक्स वर्कर  के बच्चे को सिर्फ  इस आधार पर मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए  कि वह देह व्यापार में ह।ै 

•	 मानव शालीनता और गरिमा की बुनियादी सुरक्षा यौनकर्मियों और उनके बच्चों तक फैली हुई ह।ै

	 यदि कोई नाबालिग वेश्यालय में या यौनकर्मियों के साथ रहता हुआ पाया जाता ह,ै तो यह नहीं माना जाना चाहिए कि बच्चे की तस्करी की गई थी।

•	 यदि सेक्स वर्कर  का दावा ह ैकि वह उसका बेटा/बेटी ह,ै तो यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण किए जा सकते हैं कि क्या दावा सही ह ैऔर यदि हां, तो 

नाबालिग को जबरन अलग नहीं किया जाना चाहिए। 

•	 मीडिया के लिए:

	 मीडिया को इस बात का परूा ध्यान रखना चाहिए कि गिरफ्तारी, छापे और बचाव कार्यों के दौरान यौनकर्मियों की पहचान को उजागर न किया 

जाए, चाहे वे पीड़ितों या आरोपियों के रूप में हों। और किसी भी तस्वीर को प्रकाशित या प्रसारित न करें  जिसके परिणामस्वरूप ऐसी पहचान का 

खुलासा होने की संभावना हो। 

यौनकर्मियों के मदु्दे

•	 कानूनों का दरुुपयोग:

	भ ारतीय काननू वेश्यावतृ्ति और यौन कार्य में लोगों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा करने में विफल रहा ह।ै

	 न केवल यह एक नतैिकतावादी दृष्टिकोण लेता ह,ै बल्कि यह अस्पष्ट भी ह,ै जिससे यौनकर्मियों को पुलिस, सरकारी अधिकारियों और छोटे 

अपराधियों द्वारा दुर्व्यवहार के लिए असुरक्षित छोड़ दिया जाता ह।ै

	 यौन कार्य में लोगों के साथ काम करने वाला मुख्य काननू 1986 का अनतैिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम (ITPA) ह ैजो भारत में व्यक्तियों की 

तस्करी को रोकने का प्रयास करता ह ैऔर वेश्यालय के संचालन और सार्वजनिक अनुरोध सहित यौन कार्य की अधिकांश बाहरी अभिव्यक्तियों 

को प्रतिबंधित करता ह।ै

•	 यह "सार्वजनिक हित" के नाम पर यौनकर्मियों को उनके घरों से बेदखल करने की भी अनुमति देता ह।ै

•	 यद्यपि ITPA का घोषित उद्देश्य यौन कर्मियों की रक्षा करना ह,ै फिर भी अक्सर इसका उपयोग उनके खिलाफ ही किया जाता ह।ै 

•	 यह अधिनियम विशेष रूप से वेश्यावतृ्ति को प्रतिबंधित नहीं करता ह,ै लेकिन काननू प्रवर्तन अधिकारियों ने यौनकर्मियों को परेशान करने के लिए 

लगातार इसका उपयोग किया ह।ै 

•	छ ापे और बचाव से संबंधित प्रावधान वयस्कों और नाबालिगों के बीच कोई अंतर नहीं करते हैं। 

•	 कलकंित और हाशिए पर

	 सामाजिक कलंक एक प्रमुख कारक ह ैजो यौनकर्मियों को उनके अधिकारों तक पहंुचने से रोकता ह।ै

	 इस भेदभाव के कारण, यौन कार्य में महिलाओ ंको सुरक्षा, उचित स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सबसे महत्वपरू्ण बात, अपने पेशे का अभ्यास करने 

के अधिकार से वंचित कर दिया गया ह।ै

•	 सरुक्षा

	 यौन कार्य में लोग न केवल हिसा के लिए उच्च जोखिम में हैं, बल्कि उन्हें पुलिस से सुरक्षा प्राप्त करने की संभावना भी कम ह ै और अक्सर 

पुलिसकर्मी ही ऐसी हिसा के अपराधी होते हैं।

•	शिक्षा :

	शि क्षा की कमी यौनकर्मियों और उनके बच्चों दोनों के बीच एक प्रमुख अवरोधक ह।ै
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	 अध्ययनों से पता चला ह ैकि यौन कार्य में महिलाओ ंमें आसपास की आबादी की तुलना में शिक्षा का स्तर काफी कम ह।ै

•	 स्वास्थ्य

	 सामाजिक कलंक और हाशिया करण के कारण यौनकर्मियों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ह।ै

	निरक्षर ता, अज्ञानता और चिकित्सा प्रतिष्ठान में सामाजिक कलंक का डर महिलाओ ंके लिए स्वास्थ्य देखभाल तक पहंुचना मुश्किल बना देता 

ह।ै

विभिन्न संबंधित कानून 

•	 सेक्स वर्क  को अंग्रेजों द्वारा अपराध बनाया था, लेकिन भारत में अभी भी यौनकर्मियों के अधिकार निराशाजनक बने हुए हैं क्योंकि उन्हें आज भी समान 

इंसान के रूप में नहीं देखा जाता ह।ै

•	भ ारत में यौनकर्मियों को रूढ़िवादी पितसृत्तात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता ह,ै और उन्हें समाज में हाशिये पर माना जाता ह।ै 

•	 इसलिए भारत में यौनकर्मियों के अधिकार मुख्यधारा के समाज की तुलना में कम से कम हित के हैं।

•	भ ारतीय दडं संहिता:

	भ ारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 372 और 373 वेश्यावतृ्ति से संबंधित ह,ै लेकिन यह केवल बाल वेश्यावतृ्ति तक ही सीमित ह।ै

	 हालांकि भारतीय दंड संहिता की धारा 366A, 366B, 370A के तहत नाबालिग लड़की के प्रजनन, यौन संबंध के लिए विदेशी से लड़की के आयात 

और तस्करी किए गए व्यक्ति के शोषण के अपराधों के लिए दंडित करने से संबंधित ह।ै 

	 इस प्रकार IPC के तहत वेश्यावतृ्ति से संबंधित काननू काफी सीमित हैं।

•	 वशे्यावतृ्ति निवारण अधिनियम 1923

	 वर्ष 1923 में, वेश्यावतृ्ति निवारण अधिनियम लाग ूकिया गया था, जिसने यौनकर्मियों के दिलों में भय पदैा किया था। 

	 यह इतना गंभीर था कि इसने महिला कामुकता के दृश्यमान अभिव्यक्तियों को आपराधिकता की एक नई भाषा में अपराधी बना दिया।

	भ ारत में यौनकर्मियों के अधिकारों का यह नुकसान औपनिवेशिक काल के बाद भी जारी रहा।

•	 अनतैिक व्यापार का दमन अधिनियम (SITA), 1956

	 1956 में, अनतैिक व्यापार का दमन अधिनियम (SITA) लाग ूकिया गया था, जिसने  इसमें शामिल व्यक्ति की सहमति की उम्र की परवाह किए 

बिना तस्करी और 'वेश्यावतृ्ति' दोनों को दमित किया था।

	 1958 में, हुस्ना बाई नामक एक सेक्स वर्कर  ने अपने पेशे की अपनी स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के लिए SITA को चुनौती देने के लिए एक 

याचिका दायर की।

	 यद्यपि इस मामले को खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसकी लोकप्रियता ने व्यापार की स्वतंत्रता और यौनकर्मियों के पेशे पर सीता की अनुचित 

सीमाओ ंके खिलाफ कई काननूी चुनौतियों को प्रेरित किया। 

	 कई लोगों ने सीता की अत्यधिक शक्तियों पर सवाल उठाया क्योंकि इसमें स्थानीय सरकारों को किसी भी संदिग्ध यौनकर्मी को अपने घरों से 

बेदखल करने की अनुमति दी।

•	 1975 की विधि सुधार आयोग की रिपोर्ट में कहा गया ह ैकि: 

 o	 वेश्यावतृ्ति एक संस्था के रूप में परिवार के लिए खतरा ह ैऔर महिलाओ ंके शोषण के साधन के रूप में यह एक सामाजिक बुराई ह ैजो 

सामाजिक अन्याय की ओर ले जाती ह।ै

•	 बुद्धदेव कर्मस्कर मामले के ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि यौनकर्मी भारतीय संविधान के अनुच छ्ेद 21 

के तहत जीवन का अधिकार रखने वाले मनुष्य हैं, और किसी को भी उन पर हमला करने या हत्या करने का अधिकार नहीं ह।ै

•	 1986 में SITA का एक संशोधन, अनतैिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, IPTA पारित किया गया था। 

•	 IPTA के अनुसार यौनकर्मी अपने पेशे का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन वेश्यालय को चलाने और दलाली सहित गतिविधियों को दंडनीय अपराध 

माना जाता ह।ै

क्या भारत में सके्स वर्क  को वधै बनाया गया ह?ै

•	 वशे्यावतृ्ति के मामल ेमें तीन प्रकार के दशे हैं।

	 जहां वेश्यावतृ्ति बर्दाश्त नहीं की जाती ह ैऔर वेश्यावतृ्ति करना गरैकाननूी ह ैउदाहरण- केन्या, मोरक्को, अफगानिस्तान, आदि।

	 जहां वेश्यावतृ्ति कुछ सीमाओ ंऔर प्रतिबंधों के साथ काननूी ह ैउदाहरण- भारत, कनाडा, फ्रांस आदि।

	 जहां वेश्यावतृ्ति काननूी ह ैऔर उचित काननूों के साथ नियमित की जाती ह ैउदाहरण- न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड आदि।

•	भ ारतीय संदर्भ के अनुसार, वेश्यावतृ्ति स्पष्ट रूप से अवधै नहीं ह ैक्योंकि इसमें विशेष रूप से वेश्यावतृ्ति को काननू द्वारा दंडनीय होने के लिए व्यक्त 

नहीं किया गया ह,ै लेकिन वेश्यावतृ्ति से संबंधित कुछ गतिविधियां जसेै वेश्यालय चलाना, सार्वजनिक अनुरोध, तस्करी और दलाली सभी अनतैिक 

व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत भारत में दंडनीय अपराध हैं।
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बटेों के लिए भारतीयों की प्राथमिकता
संदर्भ: हाल ही में, जारी किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) ने फिर से पुष्टि की कि बड़ी संख्या में भारतीय बेटों को प्राथमिकता देते हैं। 

	 एकमात्र अपवाद मेघालय में महिलाएं हैं, जो बेटों की तुलना में बेटियों अधिक वरीयता देती हैं। 

	 NFHS-5 में 2019-21 की अवधि शामिल ह।ै

प्रमखु निष्कर्ष

•	वि वाहित लोगों (15-49 वर्ष की आयु) की संख्या जो बेटियों की 

तुलना में अधिक बेटे चाहते हैं, उन लोगों की संख्या कई गुना 

अधिक ह ैजो बेटों की तुलना में अधिक बेटियां चाहते हैं;

•	 एक विवाहित व्यक्ति जिसके पास कम से कम एक बेटा ह,ै उसमें 

अन्य विवाहित व्यक्तियों की तुलना में अधिक बच्चे चाहने की 

संभावना कम ह,ै जिसके मौजदूा बच्चों में एक बेटा शामिल नहीं ह;ै 

•	 इन प्राथमिकताओ ंके बावजदू, अधिकांश भारतीय अभी भी मानते हैं 

कि एक आदर्श परिवार में कम से कम एक बेटी होनी चाहिए।

•	 पुरुषों की प्राथमिकताएं:

	वि वाहित पुरुषों (16%) की संख्या जो बेटियों की तुलना में बेटे को अधिक वरीयता देते हैं, उनकी संख्या (4%) का चार गुना ह ैजो बेटों की तुलना 

में अधिक बेटियां चाहते हैं। 

•	 महिलाओ ंकी प्राथमिकताएं

	 बेटी के लिए (15%) बेटे की तुलना में वरीयता (3%) 5 गुना अधिक प्रचलित ह।ै

राज्य के अनसुार रुझान

•	 अधिक बटे:े

	र ाज्यों और कें द्र शासित प्रदेशों में, मिजोरम (37%), लक्षद्वीप (34%) और मणिपुर (33%)  में पुरुष, और बिहार में महिलाएं (31%) बेटियों की तुलना 

में अधिक बेटों के लिए सबसे दृढ़ प्राथमिकता दिखाती हैं। 

•	 अधिक बेटियां:

	बि हार की महिलाओ ंके बीच अंतर सबसे तीक्ष्ण ह।ै यहाँ 31% महिलायें बेटे को अधिक चाहते हैं, जबकि 2% बेटियों को प्राथमिकता देते हैं।

•	 मघेालय

	 मेघालय की महिलाएं एकमात्र ऐसा वर्ग ह ैजिसमें एक उच्च अनुपात बेटों की तुलना में अधिक बेटियों को पसंद करता ह।ै 

	 मेघालय एक ऐसा राज्य ह ैजहां प्रमुख जनजातियां विरासत की मातवंृशीय प्रणाली का पालन करती हैं। यहाँ 21% महिलाएं अधिक बेटियां चाहती 

हैं, जबकि अन्य राज्यों की 15% महिलायें अधिक बेटियां चाहती हैं।

	 मेघालय में किसी भी राज्य में पुरुषों का उच्चतम अनुपात (11%) ह ैजो बेटों की तुलना  में अधिक बेटियां चाहते हैं।

	 लेकिन अन्य राज्यों की तरह, मेघालय में भी एक उच्च अनुपात (18%) बेटियों की तुलना में अधिक बेटे चाहता ह।ै

मघेालय में मटै्रिलिनी

•	 मेघालय की तीन जनजातियां- खासी, जयंतिया और गारो- विरासत की एक मातवंृशीय प्रणाली का अभ्यास करती हैं। 

•	 इस प्रणाली में, वंश और कुल को माता के कबीले के माध्यम से खोजा जाता ह।ै 

•	 दूसरे शब्दों में, बच्चे मां का उपनाम लेते हैं, पति अपनी पत्नी के घर में चला जाता ह,ै और परिवार की सबसे छोटी बेटी (खटदुह) को पतैकृ- या कबीले 
की संपत्ति का परूा हिस्सा वसीयत किया जाता ह।ै

	ख तदुह भमूि का "संरक्षक" बन जाती ह,ै और भमूि से जुड़ी सभी जिम्मेदारी लेती ह,ै जिसमें वदृ्ध माता-पिता, अविवाहित या निराश्रित भाई-बहनों 
की देखभाल करना शामिल ह।ै 

	 परंपरानुसार खतदुह अपनी मां के भाई (मामा) की अनुमति के बिना संपत्ति नहीं बेच सकती ह ै- क्योंकि वह तकनीकी रूप से मां के कबीले से 
संबंधित ह,ै जिसके माध्यम से वंश का पता लगाया जाता ह।ै

•	 यह विरासत परंपरा केवल पतैकृ या कबीले/सामुदायिक संपत्ति पर लाग ूहोती ह,ै जो वर्षों से परिवार के साथ रही ह।ै 

	 स्व-अर्जित संपत्ति को भाई-बहनों के बीच समान रूप से वितरित किया जा सकता ह।ै

•	 इस पारंपरिक नियमों में, यदि किसी जोड़े की कोई बेटी नहीं ह,ै तो संपत्ति पत्नी की बड़ी बहन और उसकी बेटियों के पास जाती ह।ै

•	 यदि पत्नी की बहनें नहीं हैं, तो आमतौर पर संपत्ति पर कबीले का अधिकार होता ह।ै
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मने्थॉल सिगरेट
संदर्भ: हाल ही में, अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) ने मेन्थॉल सिगरेट और फ्लेवर्ड  सिगार पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव जारी किया।

•	 इस कदम का उद्देश्य न केवल अमेरिकी आबादी में धमू्रपान को रोकना ह,ै बल्कि तंबाकू से संबंधित स्वास्थ्य असमानताओ ंको भी कम करना ह।ै

•	 मेन्थॉल सिगरेट का प्रयोग श्वेत अमेरिकियों की तुलना में अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय में असमान रूप से उच्च स्तर पर किया जाता ह।ै

इस कदम के लिए अमरेिकियों की प्रतिक्रिया:

•	 FDA के इस कदम का कई लोगों द्वारा स्वागत किया गया ह ैक्योंकि विशेष रूप से अश्वेत आबादी में तंबाकू से संबंधित बीमारियों के बोझ को कम करने 
में मदद करने की संभावना ह।ै

	 हालांकि, इसे संभावित रूप से "अपराधीकरण" की संभावना ह ैऔर अधिकतर अश्वेत धमू्रपान करने वालों ने इस कदम का प्रतिरोध किया ह।ै

दनुिया भर में मने्थॉल सिगरेट को नियंत्रित करने वाल ेकानून

•	 2012 में ब्राजील मेन्थॉल सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। 

	 कनाडा ने 2017 में और मई 2020 में यरूोपीय संघ ने इन सिगरेटों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

	 हालांकि ब्रिटेन ने तब तक यरूोपीय संघ छोड़ दिया था, लेकिन उसने भी प्रतिबंध को अपनाया। 

	 तुर्की, मोल्दोवा और इथियोपिया ने भी मेन्थॉल सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया ह।ै

•	भ ारत ने मेन्थॉल सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया ह।ै

•	भ ारत में तम्बाकू विनियमन काननू सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपरू्ति और वितरण 
का विनियमन) अधिनियम या COTPA, 2003 के तहत आते हैं।

•	 2019 में, कें द्र ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों के पास सार्वजनिक स्थानों पर फ्लेवर्ड  हुक्का सहित 
हुक्का की खपत पर प्रतिबंध लगाने के अपने नियम हैं।

भारत में तम्बाकू का सवेन 

•	 यह भारत में मतृ्यु और बीमारी के प्रमुख कारणों में से एक ह ैऔर हर साल 
लगभग 1.35 मिलियन मौतों के लिए जिम्मेदार ह।ै 

	भ ारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक भी ह।ै

	 देश में बहुत कम कीमतों पर तंबाकू उत्पाद की किस्में उपलब्ध ह।ै

•	 ग्लोबल एडल्ट टोबकैो सर्वे इंडिया, 2016-17 के अनुसार, भारत में लगभग 267 
मिलियन वयस्क (15 वर्ष और उससे अधिक) (सभी वयस्कों का 29%) तम्बाकू 
के उपयोगकर्ता हैं।

	 धमू्रपान रहित तम्बाकू भारत में तम्बाकू के उपयोग का सबसे प्रचलित 
रूप ह ैजिसमें आमतौर शामिल उत्पाद खनैी, गुटखा, तम्बाकू और जर्दा 
के साथ पान की बीड़ा आदि हैं। 

	 तम्बाकू के धमू्रपान के रूपों में बीड़ी, सिगरेट और हुक्का का उपयोग 
सर्वाधिक प्रचलित हैं।

भारत में बहुविवाह
संदर्भ: हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कें द्र से मौजदूा पत्नी या पत्नियों की परू्व सहमति के अभाव में एक मुस्लिम पति द्वारा बहुविवाह को अवधै घोषित 
करने की याचिका पर जवाब देने के लिए कहा था।	

•	 याचिकाकर्ता ने एक और विवाह के इच छ्ु क मुस्लिम पतियों पर कुछ शर्तें रखकर  बहुविवाह को विनियमित करने के लिए निर्देश तयैार करने की मांग 
की।

भारत में बहुविवाह की स्थिति क्या ह?ै

•	 यद्यपि प्राचीन भारत में बहुविवाह निषिद्ध नहीं था और यह अभिजात वर्ग और सम्राटों के बीच आम था, परंतु यह एक प्रमुख सांस्कृति क प्रथा नहीं थी। 

	 स्थानीय काननूों और धर्म (न्यायपालिका की स्वतंत्रता) के बीच अलगाव के कारण और आंशिक रूप से चूंकि भारत के सभी प्रमुख धर्मों ने एक 
तटस्थ प्रकाश में बहुविवाह को चित्रित किया था, भारत में बहु-विवाह निषध की कमी थी।

•	भ ारत के ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य ने इस्लामी प्रांतों को पतियों को कई पत्नियां रखने की अनुमति दी। 

	 जब लाहौर में महाराजा रणजीत सिह का अंतिम संस्कार किया गया, तो उनकी चार पत्नियां और सात उपस्त्रियां सती हो गई ंथीं। 

•	 मुस्लिम समुदाय मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) का अनुप्रयोग अधिनियम- 1937, की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड  द्वारा की व्याख्या के 
अनुसार शासित होता ह।ै

	 हालांकि, फरवरी 2015 में एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "बहुविवाह मुस्लिम धर्म का एक अभिन्न या मौलिक हिस्सा नहीं ह,ै और एकविवाह 
अनुच छ्ेद 25 के तहत राज्य की शक्ति में निहित एक सुधार ह"ै।

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA) 
: यह निम्नलिखित प्रावधान करता ह:ै 
विज्ञापन, बढ़ावा और तंबाकू उत्पादों के प्रायोजन पर प्रतिबंध

सार्वजनिक स्थानों में धमू्रपान पर प्रतिबंध

नाबालिगों के द्वारा बिक्री पर और खरीद पर प्रतिबंध; और

शकै्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की 
बिक्री पर प्रतिबंध

सभी तम्बाकू उत्पाद पकै पर निर्दिष्ट सचित्र स्वास्थ्य चेतावनियों 
का अनिवार्य चित्रण।
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बहुविवाह स ेसंबंधित कानूनी रूपरेखा:

•	 1860 की भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 में ईसाइयों के लिए बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 

•	 1955 में, हिदू विवाह अधिनियम का मसौदा तयैार किया गया था, जिसने ऐसे हिदू के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसका पति/पत्नी अभी भी 
जीवित था। 

	 इस प्रकार, बहुविवाह 1956 में भारत में अवधै हो गया, लेकिन मुसलमानों और गोवा जहां बहुविवाह काननूी रूप से वधै ह,ै में हिदुओ ंको चार पत्नियां 
रखने का समान अधिकार ह।ै 

आधनुिक भारत में हिंदू बहुविवाह

•	 काननूी रूप से एक हिदू की दूसरी पत्नी एक उपस्त्री होगी, हालांकि 
धार्मिक और सामाजिक रूप से उसे एक पत्नी माना जा सकता ह।ै

	 कही-कहीं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में हिदुओ ंके बीच बहुविवाह पहली पत्नी 

द्वारा अनुमोदन के साथ स्वीकार्य ह।ै 

•	 2005-06 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-3) में पाया गया कि 
2% महिलाओ ंने बताया कि उनके पति की खुद के अलावा अन्य पत्नियां 
थीं। 

		जिन महिलाओ ंका कोई बच्चा नहीं ह,ै उनके पति कई पत्नियों की संभावना रखते हैं।

भारतीय संविधान का अनचु छ्ेद-25

इसके तहत, राज्य को सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए 
प्रदान करने या हिदुओ ंके सभी वर्गों और वर्गों के लिए सार्वजनिक 
चरित्र के हिदू धार्मिक संस्थानों को खोलने की अनुमति ह।ै

v	 v	 v	 v	 v
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विविध
विश्व प्रेस स्वततं्रता सूचकांक
विश्व प्रेस स्वतंत्रता (WPF) सचूकांक 2022 में भारत 41 के वशै्विक स्कोर के साथ 8 स्थान नीचे फिसल गया ह।ै 2021 में भारत की रैंक 142 थी जो इस साल 150वें 
स्थान पर खिसक गया ह।ै

WPF सूचकांक के बारे में

•	 वर्ल्ड  प्रेस फ्रीडम इंडेक्स प्रत्येक देश में पत्रकारों, समाचार संगठनों और नेटिज़न्स 
के पास स्वतंत्रता की मात्रा पर प्रकाश डालता ह,ै साथ ही इस तरह की स्वतंत्रता का 
सम्मान करने के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया ह।ै

	 यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) नामक गरै-सरकारी संगठन द्वारा प्रकाशित 
किया जाता ह।ै

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स 

(स्थापित: 1985)

•	 यह एक अंतरराष्ट्रीय गरै-लाभकारी और गरै-सरकारी संगठन ह।ै

•	 उद्देश्य: सचूना की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा और जागरूकता बढ़ाने में। 

•	 इसे संयुक्त राष्ट्र, यनेूस्को, यरूोपीय परिषद और फ्रें कोफोनी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सलाहकार का दर्जा प्राप्त ह।ै 

•	 इसका कार्यालय पेरिस में स्थित ह।ै 

रिपोर्ट की मखु्य बातें

•	 2022 की रिपोर्ट में कहा गया ह ैकि पत्रकारों के खिलाफ हिसा, राजनीतिक रूप से पक्षपातपरू्ण मीडिया और मीडिया के स्वामित्व की एकाग्रता सभी 
दर्शाते हैं कि "दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत" में प्रेस की स्वतंत्रता संकट में ह।ै

•	 इसने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे कोविड-19 से निपटने की आड़ में, सरकार और उसके समर्थकों ने उन मीडिया आउटलेट के खिलाफ युद्ध 
स्तर पर मुकदमे छेड़ दिया था, जिनके महामारी के कवरेज ने आधिकारिक बयानों का खंडन किया।

•	 इसमें उन भारतीय पत्रकारों द्वारा सामना किए जाने वाले उत्पीड़न के बारे में भी बात की गई ह ैजो सरकार के आलोचक हैं। 

•	 इंटरनेट शटडाउन और गलत सचूना के प्रसार ने भी पिछले पांच वर्षों में प्रेस स्वतंत्रता सचूकांक में भारत की गिरती रैंक में योगदान दिया ह।ै

•	 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और नौ अन्य मानवाधिकार संगठनों ने भारतीय अधिकारियों से कहा ह ैकि वे पत्रकारों और ऑनलाइन आलोचकों को उनके 
काम के लिए निशाना बनाना बंद कर दें। वे अधिकारियों से आतंकवाद विरोधी और राजद्रोह काननूों के तहत पत्रकारों और आलोचकों पर मुकदमा 
चलाने से रोकने की भी शिफ़ारिस करते हैं।

कैदियों के लिए महाराष्ट्र की ऋण योजना
महाराष्ट्र के जेल विभाग ने राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए एक ऋण योजना शुरू की ह।ै

योजना के बारे में

•	 जीवाला नामक ऋण योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा पेश की जा रही ह।ै 

	भ ारत में कैदियों के लिए यह पहली तरह की ऋण योजना ह।ै 

•	  कैदियों के लिए मौजदूा ऋण पहल उनकी जेल की अवधि परूी होने के बाद पुनर्वास के लिए हैं।

पात्रता

•	 यह मुख्य रूप से दोषी कैदियों के लिए शुरू किया गया ह ैजो तीन साल से अधिक की जेल की सजा से गुजर रहे हैं। 

	 यद्यपि ऋण कैदी के नाम पर वितरित किया जाएगा, यह परिवार के नामित सदस्यों को जारी किया जाएगा।

•	 शुरुआती दौर में 50 हजार रुपये का ऋण 7 फीसदी ब्याज दर पर दिया जाएगा। 

	 बैंक जो ब्याज कमाता ह,ै उसमें से 1% कैदी कल्याण कोष में योगदान के रूप में बैंकिग प्रणाली को भेज दिया जाएगा। 

	 ऋण बंधक या गारंटर की किसी भी आवश्यकता के बिना प्रदान किया जाएगा।

ऋण उद्देश्य

•	 कैदी अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार, काननूी फीस या किसी अन्य खर्च के लिए ऋण का उपयोग करने में सक्षम होंगे। 
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विश्व प्रेस स्वततं्रता सूचकांक 
वशै्विक मीडिया वॉचडॉग, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RWF) द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 2022 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सचूकांक में भारत की रैं किग 180 
देशों में से 150 तक गिर गई ह।ै 

मखु्य तथ्य

•	पिछ ला प्रदर्शन

	पिछ ले साल की रिपोर्ट में भारत 142वें स्थान पर था। 

•	 उच्चतम प्रेस स्वततं्रता वाल ेशीर्ष तीन दशे

	 नॉर्वे (स्कोर- 92.65)।  

	 डेनमार्क  (स्कोर- 90.27)।   

	 स्वीडन (स्कोर- 88.84)।

•	 RSF और इसका उद्देश्य 

	 यह एक अंतरराष्ट्रीय गरै सरकारी संगठन ह ैजिसका स्व-घोषित उद्देश्य मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा और बढ़ावा देना ह।ै 

	 इसका मुख्यालय पेरिस में ह,ै इसे संयुक्त राष्ट्र के साथ परामर्शी दर्जा प्राप्त ह।ै 

	विश्व  प्रेस स्वतंत्रता सचूकांक का उद्देश्य पिछले कैलेंडर वर्ष में 180 देशों और क्षेत्रों में पत्रकारों और मीडिया द्वारा प्राप्त प्रेस स्वतंत्रता के स्तर की 
तुलना करना ह।ै 

•	प्रे स की स्वततं्रता की परिभाषा:

	 RSF प्रेस की स्वतंत्रता को "व्यक्तियों और सामहूिकों के रूप में पत्रकारों की क्षमता के रूप में परिभाषित करता ह,ै जो राजनीतिक, आर्थिक, काननूी 
और सामाजिक हस्तक्षेप से स्वतंत्र सार्वजनिक हित में समाचारों का चयन, उत्पादन और प्रसार करने और उनकी शारीरिक और मानसिक सुरक्षा 
के लिए खतरों की अनुपस्थिति में ह।ै 

•	 पद्धति:

	 देशों को 0 से 100 तक का स्कोर सौंपा जाने के बाद रैंक किया जाता ह,ै जिसमें 100 प्रेस की स्वतंत्रता के उच्चतम संभव स्तर का प्रतिनिधित्व करते 
हैं और 0 सबसे खराब होते हैं। 

	 स्कोरिंग के दो घटक हैं: 

	 मात्रात्मक विश्लेषण- पत्रकारों और मीडिया आउटलेट के खिलाफ दुर्व्यवहार की स्कोरिंग, 

	 गुणात्मक विश्लेषण- एक RSF प्रश्नावली पर प्रेस स्वतंत्रता विशेषज्ञों (पत्रकारों, शोधकर्ताओ,ं मानवाधिकार रक्षकों) की प्रतिक्रियाओ ंके आधार पर 
स्कोरिंग।

•	 दशेों का मूल्यांकन पांच प्रासंगिक संकेतकों पर किया जाता ह:ै 

	र ाजनीतिक संदर्भ, 

	 काननूी ढांचा, 

	 आर्थिक संदर्भ, 

	 सामाजिक-सांस्कृति क संदर्भ 

	 सुरक्षा 

•	 वशै्विक निष्कर्ष 

	 रिपोर्ट सचूना अराजकता द्वारा प्रवर्धित ध्रुवीकरण में दो गुना वदृ्धि को दर्शाती है

•	 मीडिया ध्रुवीकरण देशों के भीतर विभाजन को बढ़ावा देता ह,ै और साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच ध्रुवीकरण भी करता ह।ै 

	 लोकतांत्रिक समाजों के भीतर, "राय मीडिया" के प्रसार के कारण विभाजन बढ़ रहे हैं

	 "सोशल मीडिया दुष्प्रचार सर्किट " के उदय और प्रवर्धन को कैसे प्रोत्साहन देता ह।ै 

	 प्रेस की स्वतंत्रता के लिए दुनिया के 10 सबसे खराब देशों में शामिल हैं 

•	च ीन (175), 

•	 म्यांमार (176वां), 

•	 तुर्क मेनिस्तान (177वां), 

•	 ईरान (178वां), 

•	 इरिट्रिया (179वां),

•	 उत्तर कोरिया (180वां) 

•	भ ारत विशिष्ट निष्कर्ष
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	 राजनीतिक संदर्भ: रिपोर्ट में कहा गया ह:ै

•	 मलू रूप से औपनिवेशिक विरोधी आंदोलन के एक स्वस्थ उत्पाद, भारतीय प्रेस को काफी प्रगतिशील माना जाता था, लेकिन 2010 के दशक के मध्य 
में चीजें मौलिक रूप से बदल गई।ं जब से नरें द्र मोदी प्रधान मंत्री बने और उन्होंने अपनी पार्टी, और मीडिया पर हावी बड़े परिवारों के बीच एक शानदार 
सामंजस्य स्थापित किया। 

•	 इसमें कहा गया ह ैकि "बहुत जल्दी, मोदी ने पत्रकारों के खिलाफ एक महत्वपरू्ण रुख अपनाया, उन्हें 'मध्यस्थों' के रूप में देखा, जो अपने और अपने 
समर्थकों के बीच सीधे संबंधों को संदूषित करते थे।

•	 कानूनी रूपरेखा: 

	भ ारतीय काननू सिद्धांत रूप में सुरक्षात्मक ह,ै लेकिन मानहानि, राजद्रोह, अदालत की अवमानना और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के 
आरोपों का तेजी से सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों के खिलाफ उपयोग किया जा रहा ह।ै 

•	 आर्थिक संदर्भ

	भ ारतीय मीडिया के बारे में रिपोर्ट बताती ह ैकि "मीडिया आउटलेट काफी हद तक स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों के साथ विज्ञापन अनुबंधों पर निर्भर 
करते हैं। 

	र ाष्ट्रीय स्तर पर, कें द्र सरकार ने देखा ह ैकि वह अपनी विचारधारा और हित को लाग ूकरने के लिए इसका फायदा उठा सकती ह,ै क्योंकि यह 
अकेले ही प्रिंट और ऑनलाइन मीडिया में विज्ञापनों पर एक वर्ष में ₹ 130 बिलियन (5 बिलियन यरूो) से अधिक खर्च कर रही ह।ै

•	 सामाजिक-सांस्कृति क संदर्भ

	भ ारतीय समाज की विशाल विविधता मुख्यधारा के मीडिया में मुश्किल से परिलक्षित होती है

	 अधिकांश भागों में, केवल उच्च जातियों के हिदू पुरुष पत्रकारिता में वरिष्ठ पदों पर रहते हैं या मीडिया अधिकारी हैं अतः जातिगत परू्वाग्रह मीडिया 
सामग्री में परिलक्षित होता ह।ै

2020 सिविल पंजीकरण रिपोर्ट
संदर्भ: 2020 सिविल पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के आधार पर महत्वपरू्ण सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में 2020 में देश में जन्म के समय सबसे 
अधिक लिग अनुपात दर्ज किया, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समहू, त्रिपुरा और केरल का स्थान ह।ै 

•	 यह रिपोर्ट भारत के महापंजीयक द्वारा प्रकाशित की गई थी।

•	 जन्म के समय लिग अनुपात से तात्पर्य प्रति हजार पुरुषों पर पदैा होने वाली महिलाओ ंकी संख्या से ह।ै

•	 यह किसी जनसंख्या के लिग अंतर को मापने के लिए एक महत्वपरू्ण संकेतक ह।ै

भारत के महापंजीयक कौन हैं?

•	भ ारत के महापंजीयक का कार्यालय गहृ मंत्रालय के अधीन आता ह।ै  

•	 कार्य: यह भारत की जनगणना और भारतीय भाषाई सर्वेक्षण सहित भारत के जनसांख्यिकीय सर्वेक्षणों के परिणामों की व्यवस्था, संचालन और 
विश्लेषण करता ह।ै 

	 महापंजीयक का पद आमतौर पर संयुक्त सचिव के पद पर आसीन लोक सेवक द्वारा वहन किया जाता ह।ै

नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS)

•	भ ारत में CRS महत्वपरू्ण घटनाओ ं(जन्म, मतृ्यु, मतृ जन्म) और उसकी विशेषताओ ंकी निरतर, स्थायी, अनिवार्य और सार्वभौमिक रिकॉर्डिंग की 
एकीकृत प्रक्रिया ह।ै

	 एक परू्ण और अद्यतित CRS के माध्यम से उत्पन्न डेटा सामाजिक-आर्थिक योजना के लिए आवश्यक ह।ै

प्रमखु निष्कर्ष:

•	 पंजीकृत घटनाओ ंके आधार पर जन्म के समय उच्चतम लिग अनुपात (SRB) लद्दाख (1,104)  में दर्ज किया गया ह,ै इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 
(1,011), अंडमान और निकोबार द्वीप समहू (984), त्रिपुरा (974) और केरल (969) का स्थान ह।ै

•	 मणिपुर (880) में सबसे कम लिग अनुपात दर्ज किया गया था, इसके बाद दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (898), गुजरात (909), हरियाणा 
(916) और मध्य प्रदेश (921) का स्थान था। 

•	 2019 डटेा:

	 2019 में, जन्म के समय उच्चतम लिग अनुपात अरुणाचल प्रदेश (1,024) द्वारा रिपोर्ट किया गया था, इसके बाद नागालैंड (1,001), मिजोरम (975) 
और अंडमान और निकोबार द्वीप समहू (965) थे, और सबसे कम लिग अनुपात गुजरात (901), असम (903), मध्य प्रदेश (905) और जम्मू और 
कश्मीर (909) द्वारा रिपोर्ट किया गया था।  

•	 महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लिगानुपात के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं ह।ै

•	 रिपोर्ट में कहा गया ह ैकि 2020 में कुल पंजीकृत शिशु मतृ्यु 1,43,379 दर्ज की गई थी और जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों का हिस्सा केवल 23.4% था, जबकि शहरी 
क्षेत्रों में यह 76.6% था।

	 ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मतृ्यु का पंजीकरण न होना चिता का विषय ह।ै
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ड्रॉट इन नंबर्स रिपोर्ट
संदर्भ: सखेू पर कें द्रित कुछ वशै्विक निष्कर्षों को ड्रॉट इन नंबर्स रिपोर्ट, 2022 में एकत्र किया  गया था, जिसे मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त 
राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD) द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 

ड्रॉट इन नंबर्स रिपोर्ट क्या ह?ै

•	 यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर सखेू के प्रभावों और भविष्य के लिए 
कुशल योजना के माध्यम से उन्हें कैसे कम किया जा सकता ह,ै पर डेटा 
का एक संग्रह ह।ै

•	 यह रिपोर्ट UNCCD द्वारा प्रस्तुत की गई ह।ै

•	 रिपोर्ट के निष्कर्ष:

	 इसमें खुलासा हुआ ह ैकि भारत के कई हिस्से उन क्षेत्रों की सचूी के 

तहत आते हैं जो वशै्विक स्तर पर सखेू की चपेट में हैं।

	 रिपोर्ट में यह भी कहा गया ह ैकि देश में गंभीर सखेू के कारण 1998 

और 2017 के बीच भारत के सकल घरेल ूउत्पाद (GDP) में 2% से 5% 
की कमी आई ह।ै

	 वशै्विक स्तर पर, इसी अवधि में सखेू के कारण लगभग $124 

बिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ।

	 दुनिया भर में सखेू की संख्या और अवधि में 2000 के बाद से एक खतरनाक 29% की वदृ्धि हुई ह।ै

	 सखेू की स्थिति 2050 तक 216 मिलियन लोगों को पलायन करने के लिए मजबरू कर सकती ह।ै 

	 1970 के बाद से मौसम, जलवायु और पानी से संबंधित आपदाएं सभी आपदाओ ंका 50% हैं और सभी आपदाओ ंके कुल मौतों का 45% हिस्सा इनके 
कारण हुई हैं। 

•	 इनमें से दस में से नौ मौतें विकासशील देशों में हुई हैं। 

	 2020 से 2022 के बीच 23 देशों को सखेू की आपात स्थिति का सामना करना पड़ा ह।ै 

•	 इनमें अफगानिस्तान, अंगोला, ब्राजील, बुर्कि ना फासो, चिली, इथियोपिया, इराक, ईरान, कजाकिस्तान, केन्या, लेसोथो, माली, मॉरिटानिया, 
मेडागास्कर, मलावी, मोजाम्बिक, नाइजर, सोमालिया, दक्षिण सडूान, सीरिया, पाकिस्तान, अमेरिका और जाम्बिया शामिल हैं। 

	 अकेले जलवायु परिवर्तन से 129 देशों को अगले कुछ दशकों में सखेू के जोखिम में वदृ्धि का अनुभव होगा।

	 दुनिया भर में एक अरब से अधिक लोग 2000-19 में सखेू से प्रभावित हुए थे, जिससे यह बाढ़ के बाद दूसरी सबसे खराब आपदा बन गई थी। 

•	 अफ्रीका सबस ेज्यादा प्रभावित हुआ ह।ै 

	 लगभग 55 मिलियन लोग सालाना सखेू से सीधे प्रभावित होते हैं, जिससे यह दुनिया के लगभग हर हिस्से में पशुधन और फसलों के लिए सबसे 
गंभीर खतरा बन जाता ह।ै

	 सखेू का लिग-आधारित प्रभाव-

•	 उभरते और विकासशील देशों में महिलायें और लड़कियां सखेू के परिणामस्वरूप शिक्षा के स्तर, पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा के मामले में 
अधिक पीड़ित हैं। 

•	 पानी के संग्रह का बोझ भी असमान रूप से महिलाओ ं(72%) और लड़कियों (9%) पर पड़ता ह।ै वे अपने कैलोरी सेवन का 40% तक पानी लाने में खर्च 
कर सकते हैं। 

	 2022 में, 2.3 बिलियन से अधिक लोग पानी के तनाव का सामना कर रहे हैं। 

	 लगभग 160 मिलियन बच्चे गंभीर और दीर्घ-कालिक सखेू के संपर्क  में हैं।

•	 पर्यावरणी पहलू

	 यदि भविष्यवाणियां सही हैं और ग्लोबल वार्मिंग 2100 तक 30C तक पहंुच जाती ह,ै तो सखेू का नुकसान आज के स्तर से पांच गुना अधिक हो 
सकता ह।ै 

	 सखेू के नुकसान में सबसे बड़ी वदृ्धि का अनुमान भमूध्य सागरीय और यरूोप के अटलांटिक क्षेत्रों में लगाया गया ह।ै 

	 2019-2020 में ऑस्ट्रेलिया के मेगा सखेू ने "मेगाफायर" में योगदान दिया, जिसके परिणामस्वरूप संकटग्रस्त प्रजातियों के आवास का व्यापक 
नुकसान हुआ।  

•	 ऑस्ट्रेलियाई जंगल की आग में लगभग तीन अरब जानवर मारे गए या विस्थापित हो गए।

•	 सभी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों का 84% के बदलने और जंगल की आग को तेज करने से खतरा ह।ै 

	ख ाद्य एवं कृषि संगठन की 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 40 वर्षों में सखेू से प्रभावित पौधों का प्रतिशत दोगुने से अधिक हो गया ह।ै

	 सखेू और मरुस्थलीकरण के कारण हर साल लगभग 12 मिलियन हेक्टेयर भमूि का निम्नीकरण हो जाता ह।ै
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मरुस्थलीकरण का मकुाबला करने के लिए संयकु्त राष्ट्र सम्मेलन (अपनाया गया: 1994)

•	 यह एकमात्र काननूी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता ह ैजो पर्यावरण और विकास को टिकाऊ भमूि प्रबंधन से जोड़ता ह।ै 

•	 कन्वेंशन विशेष रूप से शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों को संबोधित करता ह,ै जिन्हें शुष्क भमूि के रूप में जाना जाता ह,ै जहां कुछ सबसे 
सुभेद्य पारिस्थितिक तंत्र और समुदाय पाए जा सकते हैं। 

•	 कन्वेंशन के लिए पार्टियों की बठैक हर दो साल में पार्टियों (COP) के सम्मेलनों के माध्यम से, और साथ ही कन्वेंशन के उद्देश्यों और महत्वाकांक्षाओ ं
को आगे बढ़ाने और इसके कार्यान्वयन में प्रगति के लिए परेू वर्ष तकनीकी बठैकें  आयोजित की जाती हैं।

COP 15

•	 UNCCD का COP15 मरुस्थलीकरण, भमूि क्षरण और सखेू पर कें द्रित ह।ै

•	विष य– भमूि. प्राण. विरासत: अभाव से समदृ्धि तक।

•	 सम्मेलन में सरकारी प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र के सदस्य और नागरिक समाज के हित धारक एक साथ भाग लेते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके 
कि भमूि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को लाभान्वित करती रहे। 

•	 सखूा, भमूि बहाली, और भमूि अधिकार, लैंगिक समानता और युवा सशक्तिकरण जसेै संबंधित पहल ू COP15 में शीर्ष विचारों में से एक हैं।

v	 v	 v	 v	 v
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सरकारी योजनाएं
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना
संदर्भ: ऐस ेसमय में जब ‘सासंद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (MPLADS) फंड म ें बढ़ोतरी की मागं कर रह ेह,ै कें द्रीय वित्त मतं्रालय न ेसशंोधित नियमों के तहत 
आदशे दिया ह,ै कि इन निधियों पर प्राप्त ब्याज को भारत की सचंित निधि में जमा किया जाएगा। 

MPLAD योजना क्या ह?ै

•	 MPLAD एक कें द्र सरकार की योजना ह,ै जिसके तहत सांसद अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में हर साल 5 करोड़ रुपये तक के खर्च वाले विकास 
कार्यक्रमों की सिफारिश कर सकते हैं। 

•	 मनोनीत लोगों सहित लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद ऐसा कर सकते ह।ै

•	प्र धानमंत्री पी वी नरसिह राव ने 23 दिसंबर, 1993 को लोकसभा में इस योजना की घोषणा की थी। 

•	 इस योजना के राज्यों के अपने संस्करण हैं जिनमें प्रति विधायक विकास कार्यों के लिए अलग-अलग राशि का प्रावधान ह।ै  

	 MLA-LAD के तहत दिल्ली में सबसे ज्यादा आवंटन ह।ै यहाँ प्रत्येक विधायक प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपये तक के कार्यों की सिफारिश कर सकता ह।ै 

	 पंजाब और केरल में, यह राशि प्रति वर्ष प्रति विधायक 5 करोड़ रुपये ह;ै

	 असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक में, यह 2 करोड़ रुपये ह;ै 

	 उत्तर प्रदेश में हाल ही में इसे 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

योजना कैस ेकाम करती ह?ै

•	 इन योजनाओ ंके तहत सांसदों और विधायकों को कोई पसैा नहीं मिलता ह।ै

•	 सरकार इसे सीधे संबंधित स्थानीय अधिकारियों को स्थानांतरित करती ह।ै 

•	वि धायक केवल दिशानिर्देशों के एक सेट के आधार पर अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यों की  सिफारिश कर सकते ह।ै

•	 MP-LAD योजना के लिए दिशानिर्देश टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति जसेै सड़क, स्कू ल भवन आदि के निर्माण पर ध्यान कें द्रित करते हैं।

•	 गरै-टिकाऊ संपत्तियों के लिए सिफारिशें सीमित परिस्थितियों में ही की जा सकती हैं।

	 उदाहरण के लिए, सरकार ने कोविड-19 के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, कोरोनोवायरस परीक्षण किट आदि की खरीद के लिए MP-LAD 
फंड के उपयोग की अनुमति दी।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी
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प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी क्या ह?ै

•	 सरकार ने 2022 तक सभी पात्र लाभार्थियों को पक्के  मकान उपलब्ध कराने के लिए 25 जनू 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी।

•	प्र धानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY-U), PMAY के तहत परिकल्पित दो योजनाओ ंमें से एक ह।ै

	 यह शहरी क्षेत्रों पर कें द्रित ह,ै जबकि दूसरा- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)  ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ह।ै 

•	 इस योजना में चार ऊर्ध्वाधर / घटक ह:ै 

लाभार्थी के नेततृ्व वाल ेव्यक्तिगत घर निर्माण / संवर्द्धन (BLC)

•	 BLC वर्टिकल के तहत, एक लाभार्थी को अपना घर बनाने के लिए सरकार से 2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलती ह।ै

•	 PMAY-U दिशानिर्देश एक लाभार्थी परिवार को पति, पत्नी और अविवाहित बेटों और/या अविवाहित बेटियों से युक्त परिवार के रूप में परिभाषित 
करते ह।ै

•	 लाभार्थी परिवार के पास भारत के किसी भी हिस्से में उसके नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर एक पक्का घर (हर मौसम में 
रहने वाली इकाई) नहीं होना चाहिए।

•	 एक वयस्क कमाने वाले सदस्य (ववैाहिक स्थिति के बावजदू) को एक अलग घर के रूप में माना जा सकता ह।ै 

		 हालांकि, इस योजना का लाभ उठाने के लिए, उसे भारत के किसी भी हिस्से में उसके नाम पर कोई पक्का घर (एक सभी मौसम में रहने योग्य 
पक्का आवास) नहीं होना चाहिए।

•	 PMAY-G के तहत, एक लाभार्थी अपने मौजदूा घर की वदृ्धि के लिए BLC घटक का लाभ उठा सकता ह।ै

		 हालांकि, केवल 21 वर्ग मीटर से कम के निर्मित क्षेत्र वाले पक्के  घर वाले व्यक्ति ही इस सुविधा का लाभ उठाने के पात्र हैं।

भवुन HFA

•	भ वन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा विकसित एक भारतीय भ ूमंच ह।ै 

•	 यह एक वेब-आधारित एप्लिकेशन ह ैजो उपयोगकर्ताओ ंतक विभिन्न मानचित्र संबंधी सेवायें उपलब्ध करवाता ह।ै

•	 एप्लिकेशन PMAY-U के तहत निर्मित या निर्माणाधीन घरों की छवियों की जियोटगैिग की सुविधा भी प्रदान करता ह।ै

जियोटगैिग और PMAY-U

•	जि योटगैिग फोटोग्राफी जसेै विभिन्न माध्यमों में भौगोलिक पहचान को जोड़ने की एक प्रक्रिया ह।ै

•	  PMAY-U दिशानिर्देशों के तहत, राज्य सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य ह ैकि योजना के तहत बनाए गए सभी घरों को भुवन HFA 
(House for All) आवेदन पर जियोटगै किया गया ह,ै जिसे सरकार द्वारा योजना की निगरानी के लिए विकसित किया गया ह।ै

v	 v	 v	 v	 v
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योजना से लेख-
दिव्यांगजन सशक्तिकरण 

विकलांग व्यक्तियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने और उनकी क्षमता को पहचानने के लिए "दिव्यांगजन" शब्द भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा उन्हें 

संबोधित करने के लिये किया गया था।

विकलांग व्यक्तियों को मखु्यधारा में लाना 
भारत सरकार एक समावेशी समाज के निर्माण में वशै्विक प्रतिबद्धताओ ंके अनुसार सही दिशा में प्रगति कर रही ह।ै भारत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर 

संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का एक पक्षकार ह।ै दिव्यांगों के सशक्तिकरण की दिशा में भारत सरकार की गतिविधियां इस प्रकार हैं:

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, (RPwD) 2016 का 
अधिनियमन
मई 2012 से पहले, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अपने विकलांगता 

ब्यूरो के  माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के मामलों को संभालने के लिए कें द्र बिदु के 

रूप में कार्य कर रहा था।

विकलांगता के प्रबंधन में शामिल मुद्दों की जटिलता को ध्यान में रखते हुए  और 

दिव्यांगजनों को शामिल करने और सशक्त बनाने के उद्देश्य से नीतियों, कार्यक्रमों 

और गतिविधियों पर भी ध्यान कें द्रित करते हुए,  सामाजिक न्याय और अधिकारिता 

मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन) की 

स्थापना की गई थी।

•	 समावेशिता: यह अधिनियम इन अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करने के अलावा, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और 

अधिकारों के क्षितिज को व्यापक बनाता ह।ै

	 ये अधिकार असमानता, क्रूर ता, शोषण और हिसा से सुरक्षा, परिवार और समुदाय के साथ रहने का अधिकार, न्याय तक पहंुच, मतदान तक पहंुच, 

काननूी क्षमता आदि की गारंटी देते ह।ै

•	वि कलांगता के 7 प्रकारों को बढ़ाकर 21 किया गया:

	 कें द्र सरकार के पास और अधिक प्रकार की विकलांगता को जोड़ने की शक्ति होगी।

	वि कलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया ह।ै

•	 6 से 18 वर्ष के बीच के मानक के विकलांग सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा।

•	 आरक्षण: बेंचमार्क  विकलांग (यानी, 40% या अधिक की विकलांगता) वाले व्यक्तियों के लिए सीटों में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया ह।ै

	 सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया ह।ै

•	 सार्वजनिक भवनों (सरकारी और निजी दोनों) में निर्धारित समय-सीमा में पहंुच सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया ह।ै

विकलांगता प्रमाणन

•	 RPwD अधिनियम के तहत विकलांगों की नई श्रेणियों को शामिल करने के मद्देनजर, मंत्रालय ने एक व्यक्ति में निर्दिष्ट विकलांगता की सीमा के 

आकलन के लिए दिशा-निर्देशों को अधिसचूित किया ह।ै

•	विशि ष्ट विकलांगता पहचान (UDID) परियोजना: इसे विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए एक समान और परेशानी मुक्त तंत्र बनाने और PWD के लिए 

एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने की दृष्टि से शुरू किया गया था।

सलुभ भारत अभियान (दिसंबर 2015)

•	 यह अंतर्निहित वातावरण, परिवहन प्रणाली और 1CT पारिस्थितिकी तंत्र में पहंुच पर कें द्रित ह।ै

•	 इस अभियान के अंतर्गत, लगभग 577 राज्य सरकार के भवनों और 1030 से अधिक केन्द्र सरकार के भवनों को सुलभ बनाया गया ह।ै

•	 सुनाई नहीं देने वाले व्यक्तियों के लिए टीवी देखने को सुलभ बनाना

•	 2019 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए थ।े

	 19 निजी समाचार चनैल आंशिक रूप से सुलभ बुलेटिन प्रसारित कर रहे हैं।

	 2447 समाचार बुलेटिन उपशीर्षक/संकेत भाषा व्याख्या के साथ प्रसारित किए गए ह।ै 

मई 2012 से पहले, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अपने 
विकलांगता ब्यूरो के  माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के मामलों को 
संभालने के लिए कें द्र बिदु के रूप में कार्य कर रहा था।

विकलांगता के प्रबंधन में शामिल मुद्दों की जटिलता को ध्यान में 
रखते हुए  और दिव्यांगजनों को शामिल करने और सशक्त बनाने 
के उद्देश्य से नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों पर भी ध्यान 
कें द्रित करते हुए,  सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के 
तहत विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन) की 
स्थापना की गई थी।
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	 सामान्य मनोरंजन चनैलों द्वारा 3686 से अधिक अनुसचूित कार्यक्रमों/उपशीर्षक का उपयोग करने वाली फिल्मों का प्रसारण किया गया ह।ै

•	 सगुम्य भारत ऐप

	 यह अभिगम्यता से संबंधित क्राउडसोर्सिंग समस्याओ ंके लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन ह।ै

	 यह विकलांग लोगों और यहां तक कि बुजुर्गों को इमारतों में, परिवहन के साधनों या किसी भी बुनियादी ढांचे में चित्र अपलोड करके पहंुच संबंधी 

समस्याओ ंको दर्ज करने में सक्षम बनाता ह।ै

	 यह अलग-अलग विकलांगों के सामने आने वाले कोरोनावायरस से संबंधित मुद्दों को भी संबोधित करेगा।

प्रारंभिक हस्तक्षेप कें द्र (EIC)

•	 दिव्यंगजन विभाग (DEPwD) ने अपने राष्ट्रीय संस्थानों/समग्र क्षेत्रीय केन्द्रों में 14 EIC स्थापित किए हैं।

•	 ये कें द्र जोखिम वाले मामलों की जांच के लिए सुविधाओ ंसे सुसज्जित हैं, विकलांग बच्चों की संज्ञानात्मक और शारीरिक क्षमताओ ंको बढ़ाने के लिए 
भाषण चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, व्यवहार चिकित्सा, माता-पिता / सहकर्मी परामर्श और प्रारभिक स्कू ल जसैी चिकित्सीय 
सेवाएं प्रदान करते हैं।

विकलांग छात्रों को सभी स्तरों पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना

•	 सरकार प्री-मटै्रिक, पोस्ट-मटै्रिक, उच्च श्रेणी की शिक्षा, एम.फिल/पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए और विदेशों में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवतृ्ति प्रदान कर 
रही ह।ै

•	वि कलांग छात्रों को ग्रुप A, B और C पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओ ंऔर विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाओ ंके लिए तयैार 
करने में सक्षम बनाने के लिए नि:शुल्क कोचिग सुविधाएं।

•	 नई शिक्षा नीति 2020 RPwD अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप ह।ै

	 इसमें समावेशी शिक्षा के लिए सामग्री ह।ै

भारतीय सांकेति क भाषा अनसंुधान और प्रशिक्षण कें द्र, दिल्ली

•	 उद्देश्य: सांकेतिक भाषा के उपयोग को बढ़ावा देना और क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करना। 

•	 संस्थान ने अब तक विभिन्न शब्दों और वाक्यांशों के लगभग 10,000 सांकेतिक भाषा अभिव्यक्तियों को विकसित किया ह ैजो विभिन्न उपयोगकर्ताओ ं
के लिए एक संदर्भ बिदु प्रदान करते हैं और बहरे समुदाय के लिए बहुत सहायक बन गए ह।ै

मनोसामाजिक विकलांगता स ेसंबंधित हस्तक्षेप 

•	 24x7 टोल-फ्री मानसिक स्वास्थ्य पनुर्वास हेल्पलाइन (2020)

	 यह DEPwD द्वारा मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिवारों को उनकी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिताओ ंको दूर करने के लिए 
मार्गदर्शन करने के लिए शुरू किया गया था।

	 WHO की रिपोर्ट, 2019 के अनुसार, दुनिया में चार में से एक व्यक्ति अपने जीवन के किसी न किसी समय मानसिक बीमारी से प्रभावित होगा।

•	र ाष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (NIMHR), सीहोर (मध्य प्रदेश)

	 उद्देश्य: मानसिक रूप से ठीक हो चुके लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास प्रोटोकॉल विकसित करने के अलावा 
मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में क्षमता निर्माण की दिशा में काम करना। 

खले और सांस्कृति क गतिविधियों में दिव्यांगजन की भागीदारी को बढ़ावा देना

•	 देश में दिव्यांग खिलाड़ियों में प्रतिभा अपार ह।ै

	भ ारत ने टोक्यो 2020 परैालंपिक में 5 स्वर्ण पदक सहित 19 पदक जीते। 

	 DEPwD ने ग्वालियर (MP) में विकलांगता खेल कें द्र की स्थापना की ह।ै

•	 दिव्य कला शक्ति

	 यह DEPwD द्वारा ललित कला प्रदर्शन में दिव्यांगों की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए बनाया गया ह।ै  

विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण/उपकरण की खरीद/फिटिगं के लिए सहायता योजना (ADIP)

•	 लॉन्च करने वाला प्राधिकरण: DEPwD

•	 उद्देश्य: जरूरतमंद दिव्यांगजनों को उनकी गतिशीलता में सुधार के लिए सहायक उपकरण प्राप्त करने में 
सहायता करना ताकि वे स्वतंत्र रूप से दनैिक जीवन की गतिविधियों को करने के अलावा काम पर भी जा 
सकें  और जीविकोपार्जन कर सकें । 

•	 यह योजना कार्यान्वयन एजेंसियों जसेै गरै सरकारी संगठनों, इस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय संस्थानों और 
एलिम्को (एक सार्वजनिक निकाय) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती ह।ै

दिव्यांगों के अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने में गरै सरकारी संगठन की भूमिका को पहचानना

•	 दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (DDRS)

निशक्तों को राहत राज्य सचूी की 
प्रविष्टि 9 के आधार पर राज्य का 
विषय ह।ै
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	 यह DEPwD की एक प्रमुख योजना ह।ै

	 यह योजना सुनने, देखने, बौद्धिक अक्षमताओ ंवाले बच्चों के लिए आवासीय सुविधाओ ंके साथ विशेष शिक्षा, उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि 
जसैी विभिन्न परियोजनाओ ंको चलाने के लिए गरै सरकारी संगठनों का समर्थन कर रही ह।ै 

हालांकि, दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों को सरकारी पहलों में सबसे आगे रखा गया ह,ै लेकिन गरै सरकारी संगठनों, पीडब्ल्यूडी संघों, शकै्षणिक निकायों और 
नागरिक समाज संगठन सहित सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के बिना अकेले सरकारी पहल के माध्यम से वास्तव में समावेशी समाज होने का लक्ष्य 
हासिल नहीं किया जा सकता ह।ै

v	 v	 v	 v	 v
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आधनुिक इतिहास विशेष 
किसान आंदोलन

आंदोलन नेता / समर्थक कारण / परिणाम

टीटू मीर का आंदोलन (1782-1831) (पश्चिम 

बंगाल)
मीर नाथार अली या टीटू मीर

हिदू जमींदारों के खिलाफ जिन्होंने फराज़ियों पर 

दाढ़ी-कर लगाया था।

हाजोंग और गारो जनजातियों का पागल पंथी 

आंदोलन (1825-1835), (ममैनसिह जिला, पहले 

बंगाल में)

करम शाह और टीप ूशाह
किराए में वदृ्धि के खिलाफ; आंदोलन को हिसक 

रूप से दबा दिया गया था।

मोपला विद्रोह (1836-1854) (मालाबार, केरल)
वरियनकुनथ कंुजाहम्मद हाजी और अली 

मुसलियार

राजस्व मांग में वदृ्धि और क्षेत्र के आकार में कमी 

के खिलाफ।

बंगाल नील किसानों द्वारा नील  विद्रोह (1859-

1860) नदिया जिला, पश्चिम बंगाल
डेगमबार और बिष्णु बिस्वास

यरूोपीय नील बागान-मालिकों द्वारा लगाए गए 

शर्तों के खिलाफ; स्थिति को देखने के लिए 1860 

में नील आयोग की स्थापना की गई थी।

मराठा किसानों द्वारा दक्कन किसानों का विद्रोह

(1875), महाराष्ट्र में करदेह गांव और पनूा

गुजराती और मारवाड़ी साहूकारों के भ्रष्ट आचरण 

के खिलाफ; 1879 का कृषक राहत अधिनियम 

पारित किया गया था।

रामोसी किसानों द्वारा रामोसी विद्रोह (1877-

1887) महाराष्ट्र
वासुदेव बलवंत फड़के

अकाल विरोधी उपाय करने में ब्रिटिश विफलता के 

खिलाफ।

पबना कृषि विद्रोह

(1873), पाबना जिला, परू्वी बंगाल, अब बांग्लादेश 

में

शाह चंद्र राय, शंभ ूपाल, खोडी मोल्लाह

द्वारा समर्थित: बी.सी. चटर्जी और आर.सी. दत्त

जमींदारों की नीतियों के खिलाफ कब्जाधारियों 

को अधिभोग अधिकार प्राप्त करने से रोकने के 

लिए; 1885 का बंगाल काश्तकारी अधिनियम 

पारित किया गया था।

पंजाब के किसानों का विद्रोह (19वीं शताब्दी का 

आखिरी दशक), पंजाब

अपनी भमूि से अलगाव की संभावनाओ ंके 

खिलाफ; पंजाब भमूि अलगाव अधिनियम, 1900 

पारित किया गया था, जिसने भमूि और राजस्व 

मांगों की बिक्री और बंधक पर नियम लाग ूकिए 

थे।

चंपारण के किसानों द्वारा चंपारण सत्याग्रह

(1917), बिहार गांधी जी

यरूोपीय नील बागानों द्वारा लगाए गए 

तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ; चम्पारण कृषि 

अधिनियम ने तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर 

दिया।

खेड़ा (1918), गुजरात के किसानों द्वारा खेड़ा 

सत्याग्रह
गांधी जी

फसल खराब होने के मामले में भ-ूराजस्व की छूट 

के लिए अनदेखी की गई अपीलों के खिलाफ; 

आखिरकार मांगें परूी हो गई।ं

 कुनबी-पाटीदार भसू्वामी किसानों और अस्पृश्यों 

द्वारा बारदोली सत्याग्रह।

(1928) सरूत, गुजरात

समर्थित: मेहता बंधु और वल्लभभाई पटेल

उच्च जातियों द्वारा उत्पीड़न और बंबई सरकार 

द्वारा राजस्व में 22% की वदृ्धि के खिलाफ; राजस्व 

को घटाकर 603% कर दिया गया।

पासी और अहीर जातियों के सदस्यों द्वारा एका 

आंदोलन (1921-22) हरदोई, बाराबंकी और 

सीतापुर उत्तर प्रदेश के जिले

किराए में वदृ्धि के खिलाफ।

बखास्त आंदोलन (1936), बिहार
अधिभोग अधिकारों के संबंध में जमींदारों की 

नीतियों के खिलाफ।

गरीब किसानों और काश्तकारों द्वारा तेभागा 

आंदोलन और बंटाईदार, बंगाल

जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ; बरगदड़ी 

विधेयक पारित किया गया।

तेलंगाना विद्रोह (1946-51), हदैराबाद
हदैराबाद के निजाम के साहूकारों और 

अधिकारियों की प्रथाओ ंके खिलाफ।

v	 v	 v	 v	 v
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